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 महोदय  पीठासीन

 weal
 के

 मौखिक  उत्तर

 दिल्ली  में  नें  तीनों  की  मूर्तियां  स्थापित  wat

 प्रकाश  are  शास्त्री :

 श्री  स०  ला०  त्रिवेदी  :

 श्री  राम  कृष्ण

 श्री  रामेश्वर  टाटिया

 इकबाल

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरदार  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  कौर  स्वामी  श्रद्धा नन्द  की  मूर्तियां  स्थापित

 करने  के  लिये  स्थान  चुन  लिये  गय

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ल  में  अन्य  स्थानों  पर  जहां  से  विदेशियों  की  मूतियां  हटाई

 पंडित  मदनमोहन  मालवीय  कौर  लाला  लाजपत  राय  की  म तियां [अ  स्थापित  करने  का  प्रशन

 भी  विचाराधीन ak

 क्या  महारानी  लक्ष्मीबाई  की  मूर्ति  भी  दिल्ली  में  किसी  महत्वपूर्ण  स्थान  पर  स्थापित
 की  जायेगी ?

 गह-कायें  मंत्री  गो०  ब०  ate  सलाहकार  समिति
 ने  नेताजी

 सुभाष  चन्द्र  स्वामी  लाल  लाजपत  राय  तथा  महारानी  लक्ष्मी  बाई
 की

 मूर्तियां  को
 ar

 सुझावदाताओओं  द्वारा  सुझाये  गये  स्थानों  पर  क  रने  की  दृष्टि  से  विचार
 किया  था  ।  परन्तु

 २४२७

 1115  (Ai)
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 समिति  का  अ्रभिमत  है  कि  या  तो  सुझाए  गये  स्थान  उपयुक्त नहीं  या  आवश्यक  धनराशि

 प्रत्यर्पित नहीं  की  गई  थी

 सरदार  पटेल  की  मूर्ति  की  स्थापना  से  सम्बन्धित  विस्तरण  सुझावदाताशओं  के  साथ  ्

 द्वारा  तयार  किये  जा  रहे  हैं  ।

 जिन  स्थानों  से  विदेशियों  की  मूर्तियां  हटाई  उन  स्थानों  पर  मूर्तियां स्थापित

 रने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 पश्चात  उत्तर  ७ रंगरेजी  भी  पढ़ा

 श्री  प्रकाश  दीर  क्या  यह  आ्रावश्यक  नहीं  है  कि  सरकार  इस  समिति  को  यह  सुझाव

 दे  कि  जैसे भी  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  की  प्रतिमा  लाल  किले  के  सामने  कौर  स्वामी
 श्रद्धा नन

 की  प्रस्तर  प्रतिमा  दिल्ली  के  टाउन  हाल  के  जहां  पहले  घंटाघर  ही  स्थापित  की

 क्योंकि  इन  दोनों  का  उन  स्थानों  पर  हुई  एतिहासिक  घटनाओं  से  सम्बन्ध  है
 ?

 श्री  Mo ब्र  में  इस  सम्बन्ध  में  पहले  भी  उत्तर  दे  चुका  ह  शायद  माननीय

 सदस्य  के  ही  प्रश्नों  का  उत्तर  दिया  हो  कि  यह  एडवाइज़री  कमेटी  azar  एंड  हाउसिंग  मिनिस्ट्री

 में  उन्होंने  इन  बातों  की  भ्रच्छी  तरह  से  जांच  की  प्रौढ़  देखा  कि  इन  जगहों  पर  ये  या

 कोई  स्थापित नहीं  हो  सकतीं  ।  इस  के  अलावा  जहां  तक  मझे  कोई  इत्तिला  इस  के  बारे

 में  जो  कुछ  खर्चा  वह  दिया  इस  सम्बन्ध  में  किसी  ने  उन  को  इत्मिनान  भी  नहीं

 दिलाया है  ।

 विजय  आनन्द  :  मई  में  श्री  टेगोर  कौर  श्री  मोतीलाल नेहरू  की  जन्म

 दाताब्दी भी  रही  हैं  ।  क्या  उनकी  मूर्तियों  को  भी  दिल्ली  में  कहीं  लगाने  की  प्रस्थापना  है
 ?

 पप्नी गो० ब० पन्त गो०  qo  मेरे  विचार  में  यह  प्रस्थापना  है  कि  ससी-भवन  के  पास  ही  कहीं

 पंडित  मोतीलाल  नेहरू  की  मति  लगाई  जाय  |

 पसहाराजकुमार विजय श्रानन्द विजय  आनन्द  :  टैगोर  की  मूर्ति  भी  कहीं  लगाई  जायेगी
 ?

 fat ०
 ब्र०

 मुझे  इसका  पता  नहीं  परन्तु  बताया  गया  है  कि  इस  सम्बन्ध  में

 भी  प्रस्थापना  विचाराधीन  है  ।

 श्री भक्त  दर्शन  :  माननीय  गृह  मंत्री  जी  ने  seit  बताया  है  कि  विदेशी  शासकों  की  मूर्तियों

 को  हटाने
 के

 बाद  उन  स्थानों  पर  किन  की  मूर्तियां  स्थापित  की  यह  प्रदान  सरकार  के

 विचाराधीन  नहीं  है
 ।

 मैँ  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उन  को  हटाने  के  बाद  वे  स्थान  खाली
 रखे  जायें  या  उन  की  पूर्ति  अवश्य  की  जायेंगी  ।

 श्री
 गो०  ब०

 जहां  कोई  दूसरी  चीज़  रखी  वहू  जगह  तो  खाली  नहीं  रहेगी
 a

 जहां  कोई  चीज़  नहीं  रखी  वहां  कोई  मूर्ति  नहीं  होगी  ।

 कया  महात्मा  गांधी  कौर  सरदार  वल्लभ  भाई  पटेल  की  मूर्तियां  लगाने  की  कोई
 प्रस्थापना  नहीं है  ?

 गजनी  त्यागी  :  नहीं

 श्री  रंगा  क्या  गू  ह-कार्य  मंत्रालय  के  लिए  यह  सम्भव  नहीं  कि  इस  दिशा  में  कुछ  करे  ?

 मूल  प्रेमी  में
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 श्री गो०  ब०  इस  प्रकार  की  कोई  प्रस्थापना  गह-का  मंत्रालय  के  सामने  श्राई  ही

 नहीं  श्र  न  ही  उस  पर  विचार  ही  किया  गया  है
 |

 pat  क्या  यह  सम्भव  नहीं ?

 दिख  ol  मत  कार्य को  करने
 महोदय

 :  वह  जानना  चाहते  हैं  कि  गृह-किये  मंत्रालय

 की  बात  क्यों  नहीं  उठाता
 ?

 fait गो०  ब०  पन्त  :  यह  काम  सीधे  गृह-कार्य  मंत्रा  लय  के  कार्यों
 प्रो

 कैदियों  के
 श्रन्तगंत

 नहीं  प्राता  ।

 श्री  रास  कृष्ण  जैसा  कि  प्रभी  गृह-कार्य  मंत्री  ने  कहा  क्या  सरकार  इन  मूर्तियों

 को  लगाने  के  लिये  वैकल्पिक  स्थानों  की  तलाश  करेगी  ?

 श्री गो०  ब०  पंत  यदि  सुझाव  निर्धारित  फार्म  तथा  शर्तों  के  अनुसार  प्राप्त  होंगे
 कौर

 उस

 में  वित्तीय  पेशकश  भी  होगी  तो  परामर्श  समिति  इस  पर  पूर्ण  रूप  से  विचार  करेगी
 |

 श्री  त्यागी  देश  में  प्रचलित  एक  श्रांति  को  हटाने  के  लिये  में  एक  sea  पूछ  सकता  हूं ?

 अभी  गृह-कार्य  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  इस  बात  पर  विचार  हो  रहा  है  कि  श्री  मोतीलाल  नेहरू

 की  मूर्ति  संसद  भवन  के  पास  ही  कहीं  लगाई  जाय  ।  क्या  इस  का  खर्च  किसी  व्यक्ति  विशेष  ने  दिया

 है  यह  कार्य  सरकार  केਂ  निर्णय  के  भ्रनुसार  होगा
 ?

 एक  माननीय  सदस्य
 :

 सुभाष  चन्द्र  बोस  की  मुक्ति  कयों  नहीं  लगाई  जाती
 ?

 श्री  त्यागी
 :  जब  महात्मा  गांधी  कौर  सरदार  पटेल की  मूर्तियां  लगाने  सरकार  श्रीभान

 अनुभव कर  रही  तो  मोतीलाल  नेहरू  जी  की  मूर्ति  लगाने  का  निर्णय  कैसे  हो  रहा  है  ?

 गयी गो०  ब०  कै पन्त कै  सरकार  इस  पर  कुछ  खर्चें  नहीं  कर  रही  है  ।  इस  मुक्ति के  लगाने  का

 व्यय  मोतीलाल  नेहरू  जन्म  शताब्दी  समारोह  समिति  द्वारा  वहन  किया  जायेगा  ।  वही  इस

 समारोह  कोਂ  करने  श्र  इस  के  लिये  धन  संग्रह  करने  के  कायें  को  कर  रही  है  ।

 श्री  त्यागी
 :

 यदि  अन्य  स्मारक  समितियां  इस  दिशा  में  भ्रमण  मूर्तियां  लगाने  के  लिये  धन

 दें  तो  उन्हे ंभी  लगाया जा  सकता  महात्मा  गांधी  की  मूर्ति  भी  इस  में  शामिल  है
 ?

 fat  गो०  ब०  पन्त  :  मेरे  विचार  में  महात्मा  गांधी  की  मुक्ति  के  लिये
 तो  कोई  स्थान

 रित  कर  लिया  गया  ।  यह  मामला  सीधे  मेरे  मंत्रालय  के  प्रतीत  नहीं  soar  ।  इस  के  लिये

 अर  सम्भरण  मंत्रालय
 की  अनुमति  लेनी  होती है  ।  में  इस  के  लिये  पूछताछ  करूंगा  ।

 सरदार  पटल  को  मुक्ति  के  लिये  भी  कुछ  लोगों  ने  धन  देना  स्वीकार  कर  लिया  था  ।.

 भि  त्यागी
 :  तो

 क्या
 उस

 मूत्ति  को  लगाया  जा  रहा  है  ?

 भिगो गो०  ब्र०  जी  हां  ।

 भी  त्यागी  :  में  यही  जानना  चाहता  दौर ae  बात  स्पष्ट  हो  जानी
 चाहिये

 धी  गो०  ब०  पन्त शक कै  यह  तो  स्पष्ट  ही  है.कि इस  मुक्ति  को  विजय चौक  में  जायेगा  ।

 ag  बहुत  बड़ी  मूर्ति  होगी  ।  यह  बात  मैं  ने
 दस

 से
 पू

 भी  कही  थी  ।

 मूल  wast  में
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 श्री  इज़्ज़त  गुप्ता
 :

 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  दिल्ली  में  लगी  विदेशियों  की  पत्तियों
 को  हटाने  में  कितना समय  लगेगा  ?

 खास  कर  जो  विदेशी  राजयों  कौर  महाराजाम्रों  की  मूर्तियां

 जिन  मूर्तियों  को  हटा  दिया  गया  है  उसे  क्या  किया  रहा  है  ?

 गो०
 ब०

 यह  मामला  भी  सदन  के  समक्ष  कई  बार  चुका  है  कौर  यह  बताया

 जा  चुका  है
 कि  जब

 किसी  अजायब  घर  में  या  अन्यत्र  उचित  स्थान  उपलब्ध  तब  उन  मूर्तियों

 को  हटा  दिया  जायेगा  जिन्हें  हटाने  का  इरादा  है  ।

 श्री  इस  सम्बन्ध  में  निर्णय  करने  वाली  समिति  के  सदस्य  कौन  हैं  ?

 पच्ची गो पो०
 ब०

 में  इस  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  भी  गत  बार  बता  चुका  हूं  ।  भव

 इस
 समय  वह  नाम  मेरे  सामने  नहीं  हैं

 ।
 सभी  सदस्य  इस  मामले  के  विशेषज्ञ  हैं  ।

 कई  माननीय  सदस्य  Js—

 1भ्रध्यकष महोदय : श्रगला प्रदन महोदय  :  प्रदान
 ।

 इस  प्रश्न  पर  १०  मिनिट  खर्च  हो  गये  हैं  ।

 प्रत्यक्ष  कर  प्रशासन  जांच  समिति  की  रिपोर्टे

 |  श्री  रामकृष्ण  गुप्त
 :

 |  थी  श्र०  तारिक

 सरदार  इकबाल  fag

 श्री  स०  मो०  बनर्जी

 श्री  दी०  च०

 1*१०८८-
 श्री

 |  श्री  पांगरकर :

 |  श्री  हेमराज

 थी  इ  ०
 मकसुदन  राव

 श्री  मोहम्मद  इलियास

 क्या  चित्त
 मंत्री  २१  १६६०  के

 तारांकित  प्रदान
 संख्या  &xe  के

 उत्तर
 के

 सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्यक्ष  कर  प्रशासन  जांच  समिति  की  रिपोर्ट  पर  विचार  करने  की  दिशा  में  इस  बीच

 बया  प्रगति हुई  ;  कौर

 इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  कब  लिये  जाने  की  सम्भावना है  ?

 उपमंत्री  श्रीमती  तारके:वरी  प्रत्यक्ष  कर  प्रशासन  जांच  समिति  द्वारा

 प्रस्तुत  मुख्य  सिफारिशों
 की

 सविस्तार  छानबीन  हो  चुकी  है  ।  अगले  कुछ  ही  दिनों  में  इस  दिशा  में

 सरकार  द्वारा  अन्तिम  निर्णय  कर  लिये  जाने  की  आशा  है  |

 रामकृष्ण  लगभग
 Yoo  सिफारिशें

 थीं
 ।

 क्या  सरकार ने  सब  पर
 विचार

 किया  है
 ?

 मित  पर्रे में
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 श्रीमती  तारकेश्वर  कूल  ३०७  सिफारिशें  थीं  ate  सब  पर  सरकार  ने  विचार
 किया

 है  ।  बहुत  सी  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है
 ।

 कुछ  कार्यान्वित  नहीं

 की

 जा  सकीं
 ।

 कुछ  सामान्य  बातों  के  सम्बन्ध  में  हें  जोकि  ade  ही  कार्यान्वित  हो  गई  हैं
 |

 felt  जगन्नाथ  क्या  इस  विषय  पर  विधि  आयोग  ने  जो  झपना  अन्तिम  प्रतिवेदन

 दिया  सरकार  उस  पर  विचार  कर  रही  है
 ?

 श्रीमती  तार कश् वरी  सिन्हा
 :

 जी  वास्तव  में  आयकर  कानून  में  जो  मुख्य  संशोधन  इस

 समिति  की  सिफारिशों  के  फल-स्वरूप  करने  होंगे  उसे  विधि  आयोग  द्वारा  निर्मित  संहिताबद्ध  विधेयक

 में  सम्मिलित कर  लिया  जायेगा  |

 felt  to  मु०  तारिक
 :

 कमेटी  ने  यह  जो  सिफारिश  की
 थी

 कि  जिन  लोगों  की  आमदनी  साढ़े

 सात  हजार  से  ज्यादा  नहीं  जब  वे  दें  उन  को  फेस  वेल्यू  पर  ही  मंजूर  किया

 मजीद  इनवेस्टिगेशन  न  की  इस  सिलसिले  में  वजारत  ने  क्या  फैसला  किया

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा
 :

 तमाम  बातों  का  फैसला  हो  रहा  है  कौर  कुछ  ही  दिनों  में  जो

 फैसला  सुना  दिया  जायेगा  ।

 श्री  स०  मो०  बनर्जी
 :

 इस  से  पूर्व  एक  er  था  कि  प्रत्यक्ष  सलाहकार  समिति

 केन्द्रीय  ्र  क्षेत्रीय  दोनों  स्तरों  पर  बनाई  जानी  चाहिये  ।  क्या  उस  सिफारिश  पर  सरकार  ने  अन्तिम

 निर्णय  कर  लिया  यदि  नहीं  तो  इस  के  कया  कारण  हैं  ?

 श्रीमती  तारक  ओवरी  ये  सभी  महत्वपूर्ण  सिफारिशें  समिति  के  समक्ष  हैं  ।  उन  में

 से  प्रमुख  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  है
 ।

 मेरा  निवेदन है  कि  माननीय  सदस्य  को  सभी

 सिफारिशों  के  सम्बन्ध  में  सम्पूर्ण  जानकारी  प्राप्त  करने  के  विचार  से  कुछ  दिन  प्रतीक्षा  करनी

 होगी  ।

 महोदय  श्राज  का  दिन  इस  पर  चर्चा  के  लिये  निर्धारित  था  ।

 फि  माननीय  सदस्य
 :

 परन्तु  इसे  हटा  दिया  गया  है  |

 महोदय
 :

 क्योंकि  माननीय  सदस्य  प्रतिवेदन  का  अध्ययन करना  चाहते  उन्हें

 सरकार  की  सिफारिशें  भी  प्राप्त  हो  जायेंगी  शर
 एक  बार  ही  सारे  मामले  पर  चर्चा  हो  जायेगी

 ।

 कुछ  माननीय  सदस्य
 इसे  स्थगित  कर  दिया  गया  है  ।

 महोदय
 :

 कया  ae  के  घंटे  में  चचा  की  quia  दी  जा  सकती  है  ?

 fat  गजराज  सिंह
 :

 कया  हमें  इस  सत्र  के  समाप्त  होने  तक  सिफारिशों  का  पता  चल  जायेगा  ?

 भविष्य  महोदय
 :

 सत्र  समाप्त  होने  तक  उसे  सभा  पटल  पर  रखे  जाने  का  प्रयत्न  किया

 जाना  चाहिये  ।

 श्रीमती  तारकेश्वर  हम  प्रयत्न  करेंगे  ।

 Poem  अगला  अरन
 ।

 लालए

 मूल  staat  में



 ३४३२  ६  १९६०

 दिल्ली  में  जमीन  की  कामत

 श्री  रामेश्वर  टाटिया

 श्री  रामकृष्ण गुप्त  :
 |

 1१०८९  सरदार  इकबाल  सिह

 श्री  हरिश्चन्द्र माथुर

 |  ato  च्०  AAT:

 मन्का  मंत्री  ७  rego  के  तारांकित  प्रशन  संख्या  १३२९  के  उत्तर के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  ने  दिल्ली  में  मकान  बनाने  के  लिये  जमीन  की  बढ़ती  हुई  कीमतों  सम्बन्धी

 रिपोर्ट  पर  विचार  कर  लिया  है  ;  AK

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 मंत्री  गो०  To  ग्र  ,  जिन  प्रस्थापनाश्रों का  परीक्षण  हो

 रहा  उन  सब  के  मिल  जाने  से  प्रतिवेदन  पर  बड़े  ध्यान  से  विचार  किया  गया  है  ।  ara  है  कि  इस

 दिशा  में  अन्तिम  शीघ्र  ही  कर  लिया  जायेंगी
 ।

 part  रामेश्वर  क्या  नई  दिल्ली  में  भूमि  के  दर  १००  गणित  से  भी  अधिक  बढ़  गये

 ar  यदि  तो  भूमि  के  दरों  का  स्थायीकरण  करने  की  दिशा  में  सरकार  क्या  पग  उठा  रही

 fat  गो०  ब०  फलतः  भूमि  अर्जन  प्रीमियम  के  ज प्रन्तगत  दिल्ली  भर  उस  के  खास  पास  की

 ३४  हजार  एकड़  भूमि  को  अधिसूचित  कर  दिया  गया  है  |  इस  को  कुछ  समय  हो  गया  है  ।  भूमि

 न  के  लिये  भूमि  की  दर  बढ़  ही  नहीं  सकते  ।  साथ  ही  इस  भूमि  को  बेचा  भी  नहीं  जा  सकता  ।

 शी  रामेशवर  दांटिया  यह  ठीक  है  कि  दिल्ली  की  बहुत  सी  कीमती  भूमि  पर  हटमेंट  बने

 हुए हैं  ।  क्या  सरकार  इस  भूमि  पर  कई  मंजिलों  वाली  इमारतें  बनाने  अथवा  इस  प्रयोजन के

 लिये  इसे  बेचने  का  विचार  कर  रही  है  ताकि  दिल्ली  में  श्रीवास  की  समस्या  कुछ  सुगम  हो  सके  ?

 जिलाध्यक्ष  महोदय
 :

 इस  सम्बन्ध  कीमत  से  है
 न  कि  इमारतों  से  ।

 छी  गों०  बे०  सरकार  नई  दिल्ली  में  समुचित  स्थानों  पर  इमारतें  बनाना  चाहती

 हैं  ताकि  उपलब्ध  स्थानों  का  से  अधिक  लाभ  उठाया  जाये  ।

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती
 :

 क्योंकि  भूमि  के  दर  लगभग  सभी  बड़े  बड़े  नगरों  में  बढ़  रहे  हैं  कौर

 इस  प्रदान  का  सम्बन्ध  गन्दी  बस्तियों  के  साफ  करने  के  साथ  भी  क्या  इस  प्रश्न  पर
 कि

 भूमि  की  इस  सट्टेबाजी  को  कैसे  रोका
 कोई

 सामान्य
 चर्चा

 की  गई  है  ?

 श्री गो०
 बन  पन्त  :

 काफी  सम्मेलन  हुए  योजना  आयोग  ने  इस  कौर  काफी  ध्यान  दिया
 शौर

 कुछ  सुझाव  प्रस्तुत  किये  हैं
 ।'

 उन  सुझावों
 पर

 विचार  किया  जा  रहा  हैं  ।

 fant  हरिश्चन्द्र  मुनासिब  दरों  की  जो  जमीन  सरकार  ने  अपने  पास  रखी  उन  carét

 को  प्लाट  करने  केਂ  लिये  कया  सिद्धान्त  रखा  जायेगा  ?

 फ्री  गो०  न्०  यह  सभी  बातें  विचाराधीन हैं  ।

 faa  प्रंग्रेज़ी  में
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 fat  do  चं०  सरकार  द्वारा  हरजीत  भूमि  की  की
 मत  जनसा  al  ग

 ा
 द्वारा  बेसी ही  जमीन

 की  दी  जाने  वाली  की  मत  में  क्या  अन्तर है  ?  सरकार  इन  के  अन्तर  को  किस  प्रकार  हटाना  चाहती

 श्री  गो०  स०  rd  :  यह  भी  प्रशन  सरकार  के  विचाराधीन  इस  सम्बन्ध  में
 जब

 भी  कोई

 अन्तिम  निर्णय  किया  जायेगा  माननीय  सदस्यों  को  बता  दिया  जायेगा  ।

 fat  अन्सार  हर वानी  क्या  सरकार  को  पता
 है  कि

 कई  भूमि  बेचने  वालों  sie  बस्तियां  बसाने

 वालों  ने  भूमि  यह  कह  कर  लोगों  को  बेवी  थी  कि  वहू  इसका  विकास  परन्तु  गरब  वे  ऐसा  नहीं

 कर  रहे  |  प्रब  ऐसे  लोगों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 श्री  गो०  | पन्त  इस  प्रश्न  का  सम्बन्ध  केवल  भूमि  की  दरों  से  है  ।  सभी  बस्तियां
 बसाने

 वालों  ने  उचित  ढंग  से  काम  नहीं  किया  ।  शायद  सरकार  को  इस दिशा  की  कौर  ध्यान  देना  ही  होगा  |

 श्री  जयपाल  सिंह
 :  चली  प्रश्न  का  उत्तर  देते  हुए  स्वास्थ्य  मंत्री  कह  रहे  थे  कि  दिल्ली  की  वृहद

 योजना की  कुछ  बातें  समय से  पूर्व  प्रकट हो  गयी
 थीं  ।

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं
 कि

 क्या  उससे  भी  भूमि

 के  दामों  पर  कुछ  प्रभाव  पड़ा  है
 ?

 श्री गो०  ब०  खेद  है  कि  मुझे  पता  नहीं  कि  स्वास्थ्य  मंत्री  ने
 क्या

 कहा  था
 ।

 मैं  यहां

 नहीं  था  ।  यह  ठीक  है  कि  जमीन  की  कीमतों  में  वृद्धि  हुई है  ।  उसे  रोकने के  लिये  कोई  कार्यवाही  करनी

 ही  होगी  |  इस  बात  की  व्यवस्था  करनी  होगी  कि  वर्तमान  हालात  में  नये  घर  बने  दौर  जो  स्वयं  घर  नहीं

 बनवा  सकते  उनके  लिये  grave  की  व्यवस्था  की  जाये  ।

 श्री  जांगड़े
 :

 क्या  यह  सुझाव  सरकार  के  विचाराधीन  है  कि  दिल्ली  की  खाली  पड़ी  हुई
 ज़मीनों

 को  दिल्ली  प्रशासन  केਂ  कब्जे  में  करा  दिया  जायेगा  कौर  उसके  उपरान्त  उसे  कोश्नोप्रेटिव

 सहकारी  समितियों  कौर  दूसरी  ऐसी  संस्थाओं  को  बीजिंग  नीलामी  सस्ती  कीमत  पर

 भविष्य में  जाएगा  ?

 श्री  गो०  ब०  मैंने  जेसे  कहा  ३४,०००  एकड़  ज़मीन के  लिये  तो  खण्ड  एक्वीजिशन

 एक्ट  के  मुताबिक  भी  कार्रवाई  कर  दी  गई  है भ्रौर  उसके  ऊपर  तो  कीमत  जिस  दिन  से  वहू

 फीकेशन  निकला  है  बढ़  नहीं  सकती  नगर  कोई  ज्यादा  दे  या  कोई  कुछ  करे  तो  वह  उसका  खतरा

 उठाता  है  ।  alates  सोसाइटीज़  की  बात  का  जहां  तक  ताल्लुक  कोश्रोप्रेटिव  सोसाइटीज़  जो

 अ्रसली  हों  भ्र ौर  जो  कोश्रोप्रेटिव  सोसाइटीज़  में  शामिल  होने  वाले  लोग  व ेउसका  असली  उपयोग

 करें  ।  तो  उन  के  बारे  में  जो  तजवीज  आगे  होगी  उसका  fees  जायेगा  ।  मगर

 भ्रापरेटिव  सोसायटी  के  नाम  पर  भी  बहुत  से  लोग  ऐसी  करवाई  करते  हें  जो  कि  कोऑपरेशन

 के
 बिल्कुल

 खिलाफ  होती ह  ate  जिन  के  बीच  में  कोटेशन  चाहिये  vas  रास्ते  में

 नि  ते  हैं  ।

 श्री  रामकृष्ण  गुप्त  :  सरकार  द्वारा  जो  भूमि  ली  गयी  है
 उसका  तभी  तक  प्रयोग  नहीं  किया

 गया  है
 ।

 सरकार  उनका  शीघ्र  से  शीघ्र  उपयोग  करने  के  लिये  क्या  कर  रही  है  ?

 fat  गो०  इस  पर
 भी

 विचार  हो  रहा  है  ।  जो  भूमि  बिल्कुल  खाली  पड़ी  रही

 उसके
 उचित

 उपयोग  करने  के  बारे  में  विचार  किया  जाता  रहा  है  ।  यदि  विशेष  समय  की  श्रद्धा  में

 उसका  प्रयोग  न  हो  पाया  तो  कोई  एसी  कार्यवाही  करनी  ही  होगी  ताकि  इसे  लोगों  के  लाभ  में  लगाया

 जाये  att  यह  भूमि  उन्हें  दी  जाये  जिन्हें  इसकी  श्रावश्यंकता है  ।

 श्री  थानू  पिल्ले
 :  जिन  क्षेत्रों  को  सरकार  द्वारा  अधिसूचित  गया  है  उनमें  व्यक्तिगत

 रूप
 में  अथवा  अ्रावास  संस्थापकों  द्वारा  जो

 भूमि  ली
 गयी

 है
 उसे

 भी  सम्मिलित  किया  गया  है  क्या  जिन
 न

 मूल  wast  में



 मेरे  ६  REKo

 लोगों
 ने  पे  ते

 दिये  उनके
 न  ती  पैसे  ही  वापिस  किये

 जाते  हैं  ate
 न  ही  उन्हें  भूमि  दी  जाती  है  ?

 fait  गो०  go  कुछ  एसी  भूमि  इन  क्षेत्रों  में  सम्मिलित  की  गयी  है  |

 पेट्रोलियम  संस्था

 |

 श्री
 रामकृष्ण  गुप्त

 सरदार  इकबाल  सिह :

 1१०६०,  -९  श्री  ." (५  मु०  तारिक :

 |  श्री  दी०  न  शर्मा

 Lat  भवत  जीवन

 far  वैज्ञानिक  vada  ate  सांस्कृतिक-कार्ये  मन्त्री  २  REGO  के  तारांकित  प्रश्न

 संख्या  १२६१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  पेट्रोलियम  संस्था  की  स्थापना  के

 सम्बन्ध  में  अब
 तक

 क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 श्रनुसंघान  ate  सांस्कृतिक-कार्य-मंत्री  gama  संस्था  के

 लिये  योजना  अधिकारी  की  नियुक्ति  कर  दी  गधी  है  शर  दिल्ली  में  आरम्भिक  संस्थापन  चालू  करने

 की  व्यवस्था भी  कर  दी  गयी  है  ।  उत्तर  प्रदेश  सरकार को  संस्था  के  लिये  मकान  अरजन  करने  की

 प्रार्थना  की  गयी  है  ।

 रामकृष्ण  गुप्त  :  पहले  प्रदान  के  उत्तर  में  यह  कहा  गया  था  कि  उसके  लिये  स्थान  निर्धारित

 करने  के  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  की  जा  रही  है  |  क्या  इसके  लिय  कोई  स्थान  देख  लिया  गया  है  ?

 श्री  हुमायूँ  कबीर  देहरादून  में  कुछ  स्थानों  का  अस्थायी  रूप  में  निरीक्षण  किया  गया  है  ।

 श्री  दी०  चं०  फार्मा
 :

 क्या  यह  पेट्रोलियम  संस्था  की  स्थापना  हम  स्वयं  ही  करेंगे  अथवा  कोई

 विदेशी  सहयोग  भी  इसके  लिये  प्राप्त  होगा  ?

 fort  हमायत  कबीर  हमने  फ्रांस  की  पेट्रोलियम  संस्था  का  सहयोग  स्वीकार  कर  लिया है

 उन्होंने  प्वपं  ही  सहयोग  की  पैदाइश  की  थी  ।

 श्री  भक्त  दलित  माननीय  मंत्री  जी  ने  बतलाया  कि  इस  संस्था के  लिये  देहरादून को  प्रति

 रूप  से  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ।  फिर  क्या  कारण  है  कि  इसका  प्रारम्भिक  कार्यालय  दिल्ली  में

 रक्खा  जा  रहा  कौर  देहरादून  में  इसका  कार्य  कब  शुरू  होगा  ?

 श्री  हुमायूँ  कबीर
 :

 उत्तर  बड़ा  सरल  है  ।  देहरा षट् रन  में  हमें  भूमि  का  प्रश्न  करना  वहां

 इमारतें  बनानी  होंगी  ।  अभी  हाल  तो प्रारम्भिक  कार्य  को  चलाने  के  लिये  हमने  संस्था  के  लिये  wera

 तौर  पर  केन्द्रीय  सड़क  गवेषणा  में  व्यवस्था  की  है  |

 श्रीमती  रेग  पेट्रोल  संस्था  are  ईंधन  TIT TT  संस्था  के  कार्य  का  विभाजन  किस

 प्राधिकार  पर  किया  जा  रहा  है
 ?

 कया  पेट्रोलियम  के  ईंधन  के  रूप  में  pay  के  सम्बन्ध  में  ईधन  गवेषणा

 संस्था में  भी  एक  सेक्शन  होगा  ग्रीवा  यह  कायथ  पेट्रोलियम  संस्था  तक  ही  सीमित  रहेगा
 ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 धी  हमायून  कबीर  :  यह  दोनों  ret  अलग  अलग  हैं
 ।

 मुख्यतः  इस  संस्था  के  दो  कार्य  होंगे
 ।

 दो
 प्रमुख  प्राविधिक  विभाग हैं  ।  एक  विभाग  का  काम  गैस  और  तेल  शोधन  से  होगा  दूसरे  का

 सम्बन्ध  पुरी  तरह  पेट्रोलियम  उत्पादों  से  होगा  ।  जहां  तक  दूसरे  प्रदान  का  सम्बन्ध  है
 ।

 के  प्रिय  ईंधन

 हर्षा  संस्था  ईंधन  गवेषणा  की  कुछ  सामान्य  सदस्यों  से  सम्बन्धित  पेट्रोलियम  से
 तो

 इसका

 सामान्य  सम्बन्ध  होगा  |

 श्री  नारायणन  छुट्टि  देश  में  पेट्रोलियम  का  ज्ञान  रखने  वाले  तकनीकी  व्यक्तियों
 की

 बहुत

 कमी  है  atc  इस  उद्देश्य  के  लिये  तेल  ate  गैस  आयोग  देहारदून  में  एक  संस्था  भी  चला  रहा  है
 ।

 क्या

 इस  संस्था  को  भी  उसमें  मिला  दिया  जायेगा  ?

 fell  हुमायूँ कबीर  :  इसे  खान  कौर  ईंधन
 मन्त्रालय

 के  सहयोग  से  स्थापित किया

 जा  रहा  है  कौर  हमने  खान  कौर  तेल  मन्त्री  को  ही  पेट्रोलियम  संस्था  की  परिषद्  का  प्रधान  बनाया  है  |

 श्री भक्त  दान  :  नया  इस  संस्था  की  स्थापना के
 सम्बन्ध

 में
 किसी

 विदेशी  सरकार  से

 सहायता  ली  जा  रही  है  ।  यदि  तो  किस  मात्रा  में  ?

 fot  हुमायूँ  कबीर :  यह  तो  मैंने  पहले ही  जवाब  में  कहा  हमने  फ्रांस
 की  पेशकश  स्वीकार

 करली  है  |

 राज्यों  में  राष्ट्रीय  नाट्यशाला यें

 1१०९२.  श्री  श्र०  मु०  तारिक :  क्या  वैज्ञानिक  अनुसंधान  कौर  सांस्कृति ८  य  मंत्री यह  बताने

 बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  का  विचार  प्रत्येक  राज्य  की  राजधानी में  एक  राष्ट्रीय

 नाट्यशाला  स्थापित
 करने  का

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  के  विचाराधीन  योजना  का  ब्यौरा  कया  है
 ?

 श्री  संधान  प्रौढ़  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  हुमायूँ  कबीर )
 :  कौर

 एक  नाट्यशाला  प्रत्येक  राज्य  की  राजधानी  में  बनाई  जा  रही  है  ।  यह  टेगोर  झाताब्दी  समारोह  का  ही

 भंग  इस  पर  खच  होने  वाले  प्रथम  २  लाख  में  से  ५०  प्रतिशत  भारत  सरकार  देगी  ।  २

 लाख  से  ऊपर  होगे  ५र  ऊपर  के  व्यय  का  be  प्रतिशत भारत  सरकार  |  २  लाख  से

 ऊपर  कम  होते  पर  ऊपर  के  कम  का  २५  प्रत  भारत
 सरकार  देंगी

 ।  परतु  व्यय  Ry  लाख

 से  ऊपर  नहीं  होना  चाहिये  ।

 fat श्र०  प््ठ च्  जिन  राज्यों  ने  इस  प्रस्थापना  को  स्वीकार  करके  नाट्यशालाओं  के

 बनाने  का  कार्य  कर  दिया  उनके  नाम  क्या  हैं  ?

 fat  हमायून  कबीर
 :

 सभी  राज्यों  ने  यह  बात  मान  ली  परन्तु  योजना  कौर  इमारतें  बनाने

 का  काम  भिन्न  भिन्न  राज्यों  में  अलग  अलग  प्रक्रम  पर  है  ।

 fat  श्र०  मु०  तारिक
 :

 क्या  किसी  राज्य  ने  इस  दिशा  में  किसी  सलाहकार  की  मांग  की

 श्री  हुमायून  कबीर
 :

 रंगमंच  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  यहां  एक  सम्मेलन  किया  गया  था  ।  उसमें

 बहुत  से  राज्यों  ने  भाग  लिया  था
 ।

 हमने  राज्य  सरकारों  को  भी  भ्र पनी  ..  योजनाओं  को  अन्तिम

 रूप  देने  की  सलाह  दी
 थी  ।

 यह
 भी

 कहा  था  कि  यदि  उन्हें  सुविधा  हो  तो  वे  हमारे  यहां  उपलब्ध  दो

 विशेषज्ञों  का  परामर्श  ले  सकते  हैं
 |

 मूल  अंग्रेजी  में



 ३४३६  मौखिक  उत्तर  ६  १९६०

 मि हा राजकुमार  विजय  श्रीचन्द  :  कया  श्रान्त  ने  भी  नाट्यशाला  के  लिये  कहा  था  ?

 महोदय
 :

 हम  विस्तार  में  जा  रहे  हैं  प्रौढ़  हमारे  १६  राज्य  हैं  ।

 pat  हुमायूँ  कबीर
 :

 वह  ११  लाख  व्यय  करके  नाट्यशाला  बनाने  की  योजना  बना  रहे  हैं  ।

 श्री  रामानाथन्  चेट्टियार
 :

 कया  मद्रास  में  राष्ट्रीय  रंगमंच  बनाने  की  प्रस्थापना  यदि

 तो  केन्द्रीय  सहायता  कया  होगी  ?

 पत्री  हुमायूँ  कबीर
 :

 यह  सब  मै  मूल  प्रश्न  के  उत्तर  में  बता  चुका  हूं  ।

 श्री  रंगा  :  कया  यह  सुझाव  है  कि  सभी  राज्यों  की  नाट्यशालाशओओं  का  डिजाइन एक  जैसा

 भ्रमणा  राज्यों  के  स्थानीय  किसी  लोक  प्रिय  अथवा  ऐतिहासिक  डिजाइन  fat  जायेंगे  ?

 श्री  हुमायूँ  कबीर
 :

 इस  मामले  में  राज्य  सरकारों  को  पूर्ण  स्वतन्त्रता  रहेगी  |  हमने  उन्हें  केवल

 अपनी  योजनाके  भेजने  के  लिये  कहा  है  |

 श्री  त्यागी
 :

 देवा  की  आधिक  अ्रवस्था  ठीक  न  होने  के  कारण  कौर  राष्ट्र  पर  काफी  ऋण  होने

 के  कया  इस  प्रकार  की  योजनाश्रों  को  लम्बित  नहीं  किया  जा  सकता  जिनसे  कि  कुछ  प्राप्त

 नहीं  हो  रहा  है
 ?

 श्री  हुमायूँ  कबीर
 :

 यह  मतभेद  वाला  विषय  है  कि  किस  से  कुछ  लाभ  प्राप्त  हो  रहा  है  अथवा

 नही ं।

 श्री  तंगामणि  :
 क्या  टैगोर

 शताब्दी  रामा रोह  तक  कोई  राज्य  राष्ट्रीय  नाट्यशाला  का  निर्माण

 qt  कर  लेगा ?

 श्री  हुमायूँ  कबीर
 :

 सभी  राज्य  इसे  मई  तक  पुरा  कर  लेने  की  सोच  रहे  हैं  ।  परन्तु  यदि  ७  मई

 तक  यह  काम  पूरा
 न

 हो  सका  तो  राज्यों  द्वारा  हमें  यह  प्रा इं वासर  दिया  गया  है  कि  यह  काम  प्रक्तूब र

 नवम्बर  में  जरूर  पूरा  हो  जायेगा  |

 श्री  यादव  नारायण  किस  राज्य  ने  इस  दिशा  में  निर्माण  कार्य  आरम्भ  कर  दिया

 श्री  हनुमान  कबीर  :  मैंने  कहा  न  कि  भिन्न  भिन्न  राज्यों  में  यहं  काम  भिन्न  भिन्न  प्रकट  पर  है  ।

 श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती
 :

 क्या  कवि  के  नगर  कलकत्ता  में  किसी  विशेष  स्थान  पर  इस

 हाला  को  बनाया  जायेगा  जिसका  सम्बन्ध  कवि  की  गतिविधियों  से  रहा  है  ?

 श्री  हुमायूँ  कबीर  इस  बात  का  निर्णय  राज्य  सरकार  करेगी  कि  उन्हें  नगर  में  अथवा  किस

 स्थान  पर  नाट्यशाला  बनानी  है  ।
 केवल  प्रौढ़  गुजरात  में  ये  नाट्यशालायें  इन  राज्यों  की

 धानियों  में  नहीं  होंगी  ।  झा साम  वाले  इसे  गौहाटी  में  कौर  गुजरात  वाले  इसे  अहमदाबाद  में  बनाना

 चाहते हैं  ।

 श्री  तपस्या  :  किसी  नाट्यशाला  को  विदेशी  नाट्यशाला  के  भ्रनुरूप  बनाया  जायेगा
 ?

 श्री  हुमायूँ  कबीर  यह  नाट्यशाला  बहुत  ही  भ्रमणी  नाट्यशाला  होगी  ।  इससे न  केवल

 हमारी  श्रावद्यकतायें  ही  पुरी  होंगी  प्रत्युत  यदि  कोई  दलविदेश
 से

 भी  जायेगा  तो  उनकी

 creat  को  भी  यहां  पर  पूरा  किया  जा  TAT

 |

 अंग्रेजी
 में



 मौखिक  उत्तर  ३४३७ १४  १८८२  (  )

 श्रीमती  इला  पालचौघरी  :  क्या  रंगमंच को  मुख्य
 चीजों

 को  विदेशों  से  मंगाने  की  अनुमति

 कौर  यदि  लाख  से  काम  न  चला  तो  आवश्यक  चीजे
 लेने

 के
 लिये  केन्द्र

 से  अधिक  सहा

 यता  प्राप्त  करने  की  सम्भावना  होगी
 ?

 श्री  हुमायूँ कबीर  :  प्रत्येक  प्रकार  का  ध्यान  रखा  जायेगा  परन्तु  केन्द्रीय  अनुदान
 \

 लाख

 से  सम्भव  नहीं  होगा  |

 श्री  राधेलाल  व्यास  प्रत्येक  राज्य  की  राजधानी  में  एक  नेशनल  थिएटर  बनाने  की  योजना a  |

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  राज्यों  की  राजधानियों  के  अलावा  क्या  एक  ऐसा  नेशनल  थिएटर  उज्जन
 में  भी  बनाने  की  योजना  जहां  कि  कवि  सम्राट  कालिदास  हु  ौर  जिसकी

 कई  बार  बतलायी  जा  चुकी  हैं
 ?

 श्री  हुमायून  कबीर  :  यह  प्रश्न  मूल  प्रदान  से  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 गधी  राघेलाल  प्रदान  राष्ट्रीय  नाट्यशालाओं के  बारे  में  है  ।  मेँ  यह  जानना  चाहता

 था कि  जिस  प्रकार  राज्यों की  राजधानियों में  राष्ट्रीय  नाट्यशालाएं  स्थापित  की  जा  रही  हैं

 क्या  उज्जैन में  भी  एक  राष्ट्रीय  नाट्यशाला  स्थापित  की  जायेगी  ।  ऐसी  ददा  में  यह  प्रश्न  मूल

 प्रदान  से  क्यों  उत्पन्न  नहीं  होता
 ?

 यह  भी  राष्ट्रीय  नाट्यशाला  के  बारे  में  ही  प्रदान  है  ।

 श्री  हनुमान  कबीर  :  यह  टगौर  शताब्दी  के  अवसर  पर  बनाई  जानें  वाली  राष्ट्रीय

 के  बारे  में  है  ।  कालीदास  एक  महान  राष्ट्रीय  कवि  लेकिन

 कालीदास  भ्राखिर  थे  तो  अलग  wart  व्यक्ति  ही  ।

 श्री  राधलाल  व्यास  मूल  में  टगौर  का  उल्लेख  नहीं  है  |

 fare  महोदय :  क्या  cae  शताब्दी  के  सिलसिले  में  बनाई  जाने  वाली
 नाट्यशाला यें

 कालीदास  के  लिए  प्रयोग  नहीं  हो  सकेगी ?

 श्री  हुमायूँ  कबीर  :  क्यों  नहीं  हो  परन्तु  माननीय  सदस्य  रहे  थे  कि  क्या  कालीदास

 से  सम्बन्धित  उज्जैन  में  कोई  राष्ट्रीय  नाट्यशाला  बनेगी  अथवा  नहीं  ।  इस  प्रदान  का  उस  मामले  से

 बिल्कुल  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 श्री  राधेलाल  म  एक  औचित्य  प्रशन  उठाना  चाहता  हूं  ।  मुख्य  प्रदान  में  यह  नहीं

 कहा  गया  कि  ये  राष्ट्रीय  नाट्यशालाएं  केवल  टैगोर  शताब्दी  की  स्मृति  में  ही  बनाई  जा  रही

 यह  तो  साधारण प्रदान  है  ।  मेंने  मुख्य  के  संबंध  में  एक  अनुपूरक  पुछा  है  ।  क्या  माननीय
 मंत्री  यह  निश्चित  कर  सकते  हैं  कि  भ्रनुपुरक  मुख्य  vet  से  उत्पन्न  नहीं  होता ?  मैं  आपसे  प्रार्थना

 करूंगा  कि  इस  संगत  नरन  उत्तर  दिलवाया  जाए  |

 महोदर :
 माननीय  मंत्री

 बता  सकत  हूं  कि  उज्जैन  में  राष्ट्रीय  नाट्यशाला  बनाई

 जाएगी  या  नहीं  ।
 उदाहरणों  शिलांग  के  स्थान  पर  गोहाटी  में  नाट्यशाला  प्रस्ताव  इसी

 तरह  wag भी  हैं  ।  क्या  भूपाल  के  अतिरिक्त  उज्जैन  में  भी  होगा  ?

 श्री  हुमायूँ  कबीर  मध्य  प्रदेश  में  भोपाल  में  निर्माण  किये  काफी  प्रगति कर  चुका  है

 उज्जैन
 के

 बारे
 में

 हमारे  पास  कोई  प्रस्ताव  नहीं
 |

 मून  Tash  में



 ३४३८  मौखि क  उत्तर  ं  ६  LEKo

 श्री  क्या  इस  के  व्यय  संबंधी  प्रस्ताव  चर्चा  के  लिये  सभा  के  समक्ष  रखा  जाएगा

 क्योंकि कुछ  लोग  यह  श्रनभव  करते  हैं  कि  देश  की  वर्तमान  वित्तीय  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते

 इन  नाट्यशालाओं पर  अधिक  at  किया  जा  रहा

 झबिया  माननीय  मंत्री  किसी  सदस्य  को  इस  मामले  को  सभा  के  सामने  लाने

 से  नहीं  रोकत े।

 वैज्ञानिक  विषयों  की  उच्च  दिक्षा  सम्बन्धी  मूल्यांकन  समिति

 1* १०६९६.  श्री
 दी०

 चं०  शर्मा
 :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  २२  LEKo  के
 तारांकित  प्रदान

 संख्या  १६४१  के  उतर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  विश्वविद्यालयों  में  रनातकोत्तर  स्तर  पर  जीव-रसायन  शास्त्र

 ate  गणित  के  अध्यापन  कौर  अनुसन्धान  सम्बन्धी  वर्तमान  स्थिति  का  मूल्यांकन

 करने  के  लिये  विश्वविद्यालय  श्रध्दा  न  झ्रायोग  द्वारा  नियुक्त  तीन  समितियों  ने  कया  प्रगति  की  है  ;  और

 उनकी  रिपोर्टो  कब  पेश  होन  की  सम्भावना है  ?

 मंत्री  का०  ला०  धौर  (A).  ग्रक्तूबर  १९६०  के  पन्त  तक

 इन  समितियों  के  प्रतिवेदन  पूर्ण  होने  की  है  ।  तब  इन  पर  विज्ञान  के  प्रत्येक  क्षेत्र  पर  होने  वाली

 गोष्ठियों  में  चर्चा  होगी  wk  वहां  व्यक्त  किये  गये  विचारों  को  शमिल
 करके  अन्तिम  प्रतिवेदन  इस

 वर्ष  की  समाप्ति  से  पर्व  तैयार  हो  जायेंगे  |

 fait do  चं०  क्या  तीन  गोष्ठियां होंगी  या  केवल  एक  ?

 का०  Ato  श्रीमाली  :  कई  गोष्ठियां होंगी  |

 श्री दी दी०  चे  इन  में  किन  को  भ्रामंत्रित  किया  जाएगा  ?

 ला०  श्रीमाली  :  इन  विषयों  में  दिलचस्पी  रखने  वालों  को  ।

 नौसेना  भक्तो-फर्मों  में  श्रेणी  ale  उप-श्रेणी  के  स्तम्भ

 1१०६८.  श्री
 हेम  राज

 :
 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  नौसेना  के  भर्ती  के  फार्मों  में  श्रेणी  ate  उप-श्रेणी  का  कोई  खाना

 नहीं है

 क्या  सरकार  का  विचार  वायु-सेना  शौर  स्थल-सेना
 के

 फार्मों  से  श्रेणी  ale  उप-श्रेणी

 के  स्तम्भों  को  समाप्त  कर  देने  का  है  ;  रोक

 यदि  तो  उसका  क्या  कारण  है
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री
 (ett  कृष्ण

 :  हां  ।

 तथा  विमान  बल  के  बारे  में  श्रेणीਂ  संबंधी  निर्देश  हटाने  का  प्रस्ताव

 धीन है  ।  तथापि  सेना  के  बारे  में  अभी  वर्तमान
 व्यवस्था  को  बदलना  संभव  प्रौर  साध्य  नहं

 है  ी

 मूल  भंप्रेजी  में



 १५  १८८२  मौखिक  उत्तर  रे  २६

 भि हेमराज  भर्ती  के  समय  पदाधिकारी  जातियों  ate  उपजातियों  सैनिक  एवं

 सेनिक  जातियों  के  आघार  पर  भेदभाव  करते  और  उस  श्राघार  पर  भ्रम्याथियों  को  अस्वीकार  कर

 देते  ak  यदि  तो  इस  बात  को  घ्यान  में  रखते  हुए  कि  हम  वर्गहीन  समाज  बनाना  चाहते

 श्र  हम  देश  में  वर्ग  व्यवस्था  रखने  में  विश्वास  नहीं  क्या  सरकार  भर्ती  पदाधिकारियों  को

 हिदायतें  देगी  कि  वे  जाति  ate  goons  शादी  के  घार  पर  कोई  भेदभाव
 न

 करें
 ?

 fort  कृष्ण  सैनिक  जातियों  या  अन्य  किसी  ऐसे  आघार  पर  भेदभाव  नहीं  किया  जाता
 ।

 यद्यपि  इस  विचार  से  हमें  सहानुभूति  इतिहास  को  भी  मिटाया  नहीं  जा  क्योंकि

 बिहारी  शादी  पलटने  हैं
 ।

 हम  उनमें  परिवहन  नहीं  कर  क्योंकि

 उससे  सेना  की  स्थिति  खराब  होगी  ।  विराम  बल  शादी  नई  सेनाओं  में  हम  इसे  नहीं  लाते  ।  श्रेणी

 का  उतना  महत्व  नहीं  होता  जितना  समझा  जाता  है  ।  यह  एक  प्रकार  का  सामाजिक  होता

 जो  भारतीय  सेवा  के  ढांचे  में  ठीक  बैठता  है  प्रौढ़  जिसे  धोरे  धीरे  बदलना  है  ।  यदि  हम  डोगरा

 पलटनों  को  समाप्त  कर  तो  हमें  बड़ी  हानि  होगी  ।

 भ्रष् यक्ष  महोदय
 :

 वह  यह  चाहते  हैं  कि  सरकार  केवल  वर्तमान  नाम  जारी  रखें  परन्तु

 दूसरों  को  भी  इस  में  दे  ।

 श्री  कृष्ण  वेतन
 :

 सब  पलटनों  में  अरन्य  लोग  भी  हैं  ।  इनमें  पूर्णतया एक  ही  जाति  के

 लोग  नहीं  हैं  ।

 तो  नाम  जारी  हैं  परन्तु  दूसरों  को  भी  खाने  दिया  जाता  है  ।

 pat  कृष्ण  सेना  डोगरा  पलटनों  में  अधिकांश  डोगरे  परन्तु  दूसरों  को  भी  लाने  में

 arta  नहीं  है  ।  फिर  हमें  कामों  का  भी  विचार  करना  पड़ता  है  ।  उदाहरण के  लिये  यदि  कुमाऊं

 वालों  को  सेवा  से  अलग  कर  तो  कुछ  प्रदेशों  में  हमें  बड़ी  कठिनाई  हो  जाएगी  ।  कुछ  शारीरिक

 आवश्यकताएं  भी  किसी  ए  क  भाग  में  काम  देती  दूसरों  में  नहीं  ।

 fat  हेम  राज  :  भर्ती  पदाधिकारी  भर्ती  के  समय  ऐसे  श्रम्याधियों  को  भी  शभ्रस्वीकार  कर  देते

 हैं  जिनका  शरीर  बहुत  अच्छा  होता  चूंकि  वे  किसी  ऐसी  जाति  के  होते  जिन्हें  वे  सैनिक  जाति

 नहीं  मानते  ।  इसलिये  कया  मंत्री  महोदय  यह  हिदायत  जारी  करेंगे  कि  भर्ती  के  लिये  जाति  का  प्रदान

 अनिवार्य  न  समझा  जाए ?

 श्री  कृष्ण  सेना  प्रकरण  के  बाद  भारत  में  सैनिक  जातियों  का  कोई  भेद  नहीं ।

 हम  सब  सेनिक हैं  ।

 faut  महोदय
 :

 इस  ware  पर  कि  वह  सैनिक  जाति  का  नहीं  किसी  को  स्वीकार

 किय  जाता  है  ?

 श्री  कृष्ण  जी  नहीं ।

 pat  त्यागी  फिर  श्रेणी  की  क्या  जरूरत

 श्री  जयपाल  सिह  कुछ  समय  पूर्वे सब
 जाति

 नामों  को  सिख  मराठा  पलटन

 शादी  को  हटाने  का  प्रस्ताव  था  कौर  यह  छोड़  दिया  गया  था  ।  क्या  इस  मामले  में  कौर  अघिक

 विचार  किया  गया
 a

 मूल  अँगरेजी  में
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 श्री  कृष्ण  जी  सेना  में  ये  नाम  देश  की  वर्तमान  स्थिति  में  समाप्त  करना  संभव

 वांछनीय  नहीं  ।

 श्रीमती  रेणू
 चक्रवर्ती

 :  मूल  प्र इनकार  माननीय  सदस्य  ने  जाति  कौर  श्रेणी  के  बारे  में  पुछा है

 परन्तु  माननीय  मंत्री  ने  अपने  उत्तर  में  कहा  है  कि  इस  का  यह  wat OPaaT  है  कि  व्यक्ति  राज्य

 या प्रांत के  हैं  ।  श्रेणी  का  स्तंभ  भरते  समय  वास्तव  में  किसी  को  क्या  भरना  पड़ता  है  ?

 श्री  कृष्ण  सेना
 :  ये  श्रेणियां

 गोरखा  इरादी  ।  ये  सब  विचार

 mad  ठीक  श्र  तके  संगत  परन्तु  हमें  व्यवहारिक  बातों  को  भी  ध्यान  में  रखना  पड़ता  है  ।

 श्री  चल  का०  भट्टाचार्य  प्रदान  श्रेणियों के  बारे  में  भ्रमित  जातियों  ate  उपजातियों

 के  बारे  में  था  ।  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  था
 कि

 हमारा  देश  तियों  कौर  उपजातियों  के  कारण  भूतों

 श्र  प्रेतों  का  देश  बन  रहा  क्या  इसे  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रतिरक्षा  मंत्री  सेना से  जातियों  are

 उपजातियों  का  भेदभाव  समाप्त  करने  पर  विचार  करेंगे
 ?

 कृष्ण  मेनन  एक  स्तंभ  उप  श्रेणी  का  है  ।  कुर्मी उप  श्रेणियां  है  ।

 इन  मामलों में  इन  का  विशेष wa  होता है  ।  श्रेणी  शब्द  लाग  नहीं  क्योंकि  इस  से

 ग्राहक  afar  श्रेणियां  अभिप्रेत  हैं  ।  ae  व्यवहारिक  तरीका  है  जिसके  द्वारा  सेना  में  एक  रूपता

 रखी  जा  सकती है  ।  शारीरिक  शिकार  का  प्रसेन  हम  सेना  से  गोरखा  पलटन  को

 नहीं हटा  सकते  ।  जाति  या  ऐसी  कौर  किसी  बात  के  आघार  पर  भेद  भाव  करने  का  कोई

 प्रयास  नहीं  है  ।  उदाहरण  के  जाट  पलटन  इसमें  मुस्लमान  गौर  सिख  भी  हो  सकते  हैं

 परन्तु वे  जाट  हैं  ।

 पभ्रथ्यक्ष  महोदय  :  ब्राह्मण  गोरखा  भी
 हो  सकते हैं  ।

 पन्नी  कृष्ण  मनन  :  ब्राह्मण उप  श्रेणी  है  ।

 fat च०  ऋ०  भट्टाचार्य  :  यदि  ब्राह्मण  उप  श्रेणी  है
 तो

 यह  शब्द  उप  श्रेणी  जातियों
 उपजातियों  का  पर्यायवाची है  ।

 fat  कृष्ण  मेनन
 :  जी  नही ं।

 fait  मं०  रं०  कृष्ण  :  क्या  यह  सच  है  कि  चंकी  जाति  दर्ज  की  जाती  प्रतिकार

 सूचित  जातियां  जो  सेना  में  योद्धाओं  के  रूप  में  भर्ती  किये  जाते  हैं  उन्हें  इकाइयों  में  केवल  सफाई

 शर  झाड़  देने  का  काम  दिया  जाता  है
 ?

 श्री  कृष्ण  मेनन  :  यह  सच  नहीं है  ।  मुझे  खेद  है  कि  माननीय  सदस्य  सभा  में  ऐसी

 कह  रहे  हैं
 ।

 ख़ादिम  जाति  कल्याण  फे  लिय  केन्द्रीय  श्रतुसन्धान  संस्था

 ११०६९,
 _  श्री  सुबोध  हंसना

 श्री
 रा०  च०  साझी

 गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (  क्या  भ्रादिम  जाति  कल्याण  के  लिये  एक  केन्द्रीय  waar  संस्था  स्थापित  .  करने

 की  कोई  प्रस्थापना है

 ।  मूर  भ्रंग्रेजी  में
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 यदि  तो  क्या  इस  प्रस्थापना  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया

 यह  संस्था  कहां  स्थापित  की  जायेगी ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दातार )  )  नहीं  ।  परन्तु  समाज  कल्याण

 श्र  पिछड़ी  श्रेणियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  अध्ययन  दल  ने  ऐसा  सुझाव  दिया  था

 तथा  wea  उत्पन्न नहीं  होता  ।  उपरोक्त  सुझाव  के  बारे  में  यह  बात  है  कि

 दीर्घकालीन  उद्देश्य  के  रूप  में  एक  केन्द्रीय  water
 संस्था  स्वीकार्य है  परन्तु  इस  समय  तो

 प्रादेशिक  संस्था  काफी  है  |

 श्री  सुबोध  हहे  मंत्री  ने  कहा  है  कि  राज्यों  में
 प्रादेशिक  waters  संस्थाएं  चल  रही  हैं

 ।

 क्या  केन्द्र  प्रौढ़  राज्यों  की  संस्थाओं  में  कोई  समन्वय  है
 ?

 fat  दातार  :  प्रदेशों में  ये  संस्थाएं  weal  में  ait  नहीं  हैं
 ।

 उन  में  स्थापित हो  जाने
 पर  समन्वय का  प्रश्न  उठा  |

 pat  सुबोध  हंसना  :  मंत्री  ने  कहा  है
 कि  केन्द्रीय  अनुसंधान  संस्था  की  स्थापना  के  बारे

 में

 रेणुका  रे  समिति  की  सिफारिश  सरकार  ने  स्वीकार  कर  ली  है  ।  यदि  तो  पंथ  स्थापित  करने

 के  बारे  में  कवल  तक  अन्तिम  कसला  किया  जायेगा
 ?

 दातार  :  मेरा  उत्तर  स्पष्ट  है  ।  सरकार  ने  केन्द्रीय  संस्था  स्थापित  करने  का  सिद्धान्त

 स्वीकार कर  लिया  है  ।  इस  समय  प्रादेशिक  संस्थाएं  हैं  ।  जब  wea  राज्यों  में  भी  प्रादेशिक  र

 कायम हो  तो  सरकार  इस  को  लेगी  |

 मौत  श्री०  :  ख़ादिम  जाति  कल्याण  के  लिय  किस  प्रकार  का  झन  संधान  किया

 जायेगा ?

 श्री  दातार  :  भ्रनुसंघान वहां की वहां  की  लोगों  के  रीति-रिवाजों wit  उन्हें  संगठित  करने

 के  उपायों  के  बारे  में  होगी  ।

 डा०  Alo  श्री ०  शरण
 :  क्या  अब  तक  इनका  पर्याप्त  ज्ञान  नहीं  हुमा

 ?

 श्री  दातार  अभिकरणों
 ने  गैर  सरकारी  अनुसंधान  किया  हैं  ।  परन्तु  हमारे  पास

 सम्पूण  चित्र  होना  चाहिये  ।  इसी  कारण  इन  संस्थाओं  का  बड़ा  मलय  है  ।

 श्री  जयपाल  सिह  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  ख़ादिम  जाति  मामलों के  लिये  aha

 एक  केन्द्रीय  TTT  ATT  संस्था  होगी  ।  क्या  इस  का  यह  wet  है  कि  नरतत्वीय  सर्वेक्षण  का  महानिदेशक
 नहीं  यह  उसके  उत्तरदायित्व  के  झ्र ति रिक्त  होगा  ?

 श्री  दातार  :
 अनुसंधान  संस्थाएं  यथावत्  चलती  रहेंगी  |

 सरकार  यह  भी  विचार  करेगी

 कि  पाया  इन  में  से  एक  संस्था  को  केन्द्रीय  संस्था  बनाया  जा  सकता  है  ।

 श्री  जयपाल सिंह  :  क्या  नरतत्वीय  सर्वेक्षण  का  महानिदेशक  अपने  पद  पर  जारी  रहेगा
 या

 इस  केन्द्रीय  संस्था  की  स्थापना  पर  उस  में  मिल  जायेगा  ?

 pat  दातार
 :

 यह  बात  प्रादेशिक  संस्थाओं  द्वारा  किये  जा  रहे  काम  पर  निर्भर  है  ।  सरकार

 क  समूचे  पर  विचार  करेगी  जब
 वह

 केन्द्रीय  संस्था  का  प्रश्न  उठायेगी
 ।

 मूल  wast में
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 श्री  जयपाल सिंह  :  इस  समय  नरतत्वीय  सर्वेक्षण  का  महानिदेशक  उन  प्रादेशिक

 से  सवाल  भिन्न  है
 ।

 इन  में  कोई  समन्वय  दिखाई  नहीं  देता
 ।

 सरकार  यह  प्रतीक्षा  कर  रही  है  कि

 सब  राज्य  अपनी  संस्थाएं  आरम्भ  कर
 तब

 केन्द्रीय  संस्था  का  विचार  किया  जायेगा  ।  परन्तु

 दशाब्दियों  से  नरतत्वीय  सर्वेक्षण  का  महानिदेशक  रहा  है  वह  भी  भ्र नू संधान कर  रहा  है  ।  उस  के

 पास  बहुत  कर्मचारी  हैं  यह  केन्द्रीय  संस्था  उस  के  बराबर  चलेगी  या  उस  के  ही  भ्रमित

 होगी
 ?

 दातार  :  यह  बराबर नहीं  बल्कि  समन्वयकारी होगी  ।  म॑  ने  नहीं  कहा  कि

 केन्द्रीय  संस्था  प्रारम्भ  की  जायेगी  ।  प्रादेशिक  संस्थाएं  चलाई  गई  हैं  ।  सरकार  उनका  काम

 देख  रही  है  कौर  यथाशीघ्र  इसे  करेगी  |

 डा  सुशीला  नायर  :  क्या  नरतत्वीय  सर्वेक्षण  विभाग  के  काम  शझ्रादिम  जातियों  कौर  वैसे

 ही  वर्गों  के  मामलों  में  न्यूनाधिक  तौर  पर  एक  ही  प्रकार  का  अनुसंधान  नहीं  है  ।  प्रादेशिक  संस्थापकों

 नरतत्वीय  सर्वक्षण  के  प्रतिघात  काय  में  क्या  अन्तर  होगा
 ?

 दातार  :  नरतत्वीय  aaa  इन  संस्थापकों  के  काय  का  एक  भाग  होगा  ।  परन्तु

 प्रनुसंघान की  प्राय  बाते  भी  जिन्हें  ये  प्रादेशिक  संस्थाएं  करेंगी  |

 fait  स०  चं०  सामन्त  :  यह  सही  नहीं  है  कि  सांस्कृतिक  काय  मंत्रालय  अपने  नरतत्वीय

 विभाग  के  द्वारा  उचित  तरीके  से  ores  जाति  कल्याण  सम्बन्धी  भ्रनुसंधान  कर  रहा  है  ?  क्या

 केन्द्रीय  संस्था  उस  मंत्रालय  के  अधीन  काम  करेगी  गह-काय  मंत्रालय  के  श्री  न  नहीं  होगी
 ?

 दातार  कभी  इस  संस्था  को  करने  का  समय  नहीं  ।  सरकार  समन्वय

 सहकायं  के  सब  प्रयत्नों  का  स्वागत  करेगी  |

 श्रीमान  प्रदेश  में  लोक  तंत्रीय  विकेन्द्रीकरण

 श्री  महारा जक मार विजय  आनन्द
 1११००

 (at  हरिश्चन्द्र  माथुर

 क्या  शिक्षा  मंत्री  २४  १९६०  के  तारांकित प्रदान  संख्या  Porgé  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  meet  प्रदेश  में  लोकतंत्रीय  विकेन्द्रीकरण  के  बारे  में  केन्द्रीय समाज  कल्याण

 प्रान्तर  प्रदेश  सरकार  कौर  योजना  आयोग  के  बीच  हो  रही  चर्चा  समाप्त  हो  गयी  है

 यदि  तो  क्या  कोई  समझौता  हो  गया

 उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  )

 नहीं

 बच्चों  we  स्त्रियों  सम्बन्धी  कार्यक्रम  पंचायत  समितियों  को  देने  का  किया

 जा  चका
 i  ि  टट

 मूल  भ्रंग्रेजी में में



 इभ  १८८२  मौखिक  उत्तर  देरे

 त्री  हरिश्चन्द्र माथुर  :  इस  मामले  में  मां  श्र  waar  सरकार  का  कया  मत
 था  ?

 क्या  यह  सच

 है  कि  उन्हें  राज्य  में  इस  समाज  कल्याण  ate  का  कोई  उपयोग  नहीं  है  कौर  वे  कर्मचारी वृ  द  पर  होने

 वाला  अनार्यक  व्यय  बचाना  चाहते  हैं
 ?

 का०  ato  श्रीमाली  :  समाज  कल्याण  शर  प्राप्त  प्रदेश  सरकार  के  बीच  मतभेद

 था  ।  ate  अपनी  परियोजना  कार्यान्वित  समितियों  को  पंचायत  समितियों के  सहायक  से  काम

 करना  चाहता  था  परन्तु  सरकार  चाहती
 थी

 कि  ये  समितियां  पंचायत  समितियों  के  अधीन  काम

 करें ।  चूंकि  यह  स्थिति  केन्द्रीय  ate  को  edit नहीं  उस  ने  समूचा  कार्येक्रम  पंचायत

 समितियों  को  सौंपने  का  haar  कर  लिया  है  |

 pa  हरिश्चन्द्र माथुर  :  पंचायत  समितियों  को  यह  काम  सौंपने  से  कितनी  अचेत  होगी
 ?

 यदि  कुछ  बचत  तो  सब  विभिन्न  राज्यों  में  ऐसा  क्यों  नहीं  किया  जाता
 ?

 का०  ला०  श्रीमाली  :  कोई  बड़ी  बचत  की  संभावना  नहीं  है  ।  यह  राज्य  सरकारों

 के  स्वविवेक  पर  है  कि  वे  समाज  कल्याण  का  सरकार  चाहते  हैं  या  नहीं  ।  als  किसी  राज्य

 सरकारों  को  अपनी  इच्छानुकूल  परियोजना  कार्यान्वित  समितियां  बनाने  के  लिये  पदों  कद  सकता  ॥

 उन्हें  राज्य  सरकार  के  पर  निर्भर  रहना  पड़ता  है  ।

 मंजुला  देवी  :  विकेन्द्रीकरण  की  इस  योजना  में  स्थानीय  स्वयंसेवी  समाज  कल्याण

 ब्सस्थाद  का  क्या  भाग  है
 ?

 गया  का०  [॥ (०  श्रीमाली  :  उनका  बड़ा  महत्वपूर्ण भाग  है  ।  )

 श्री  हरिचन्द  माथुर  :  क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  ae  में  ७०००  विनीत  कर्मचारी

 और  यह  काम  इन  लोगों  द्वारा  विकेन्द्रीकरण  भ्र भि करण  द्वारा  किया  जा  सकता  हैं
 ?  मंत्री जीਂ

 केसे  कहते  हैं  कि  बचत  नहीं  की  जा  सकती
 ?

 का
 ०  लाना  श्रीमाली  :  मं  नहीं  समझता  कोई  विशेष  बचत  क्योंकि जी

 परियोजना  कार्यान्वित  समितियों  द्वारा  किया  जा  रहा  वह  पंचायत  समितियों द्वारा  जारी

 रहेगा  ।  वे  बहुत  से  उन॑  लोगों  को  भी  लगायेंगे  जो  केन्द्रीय  बोर्ड  में  काम  कर  रहे  थे  ।

 कोई  बचत  नहीं  होगी  ।  यदि  माननीय  सदस्य  को  कोई  इसकी  सूचना  तो  वह  मझे  भेज  दें  |

 गंडा०  सुशीला नायर  :  गांवों  में  स्त्रियों  atte  बच्चों  के  कल्याण  का  काम  कुछ  विशेष  प्रकार

 का  कौर  पंचायत  समितियों  के  पास  कोई  aN  न  होने  से  वे  पर्याप्त  मार्ग  दर्शन  नहीं  कर  सकेंगी

 are  काय  को  हानि  पहुंचेगी  ।  इंस  के  लिये  क्या  परिमाण  किये  ज  हैं  भ्र ौर  इस  काम  के  समन्वयक

 तथा  काय  संचालन  के  लिय  पंचायत  समितियों  का  माग  दरशन  कौन  करेगा
 ?

 गंडा०  का०
 ला०  श्रीमाली

 :
 यह  मत

 प्राप्त
 प्रदेश  सरकार  के  समक्ष  रखा  गया  थ  ।  परन्तु

 राज्य  सरकार  ने  यंह  पंचायत
 fare

 पारित  किया  है  कौर  प्रैजांतंत्रात्मक॑  fatter

 हो  गया  उन्हों  ने  समूचा  काय  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  ae  को  न  देकर  पंचायत  समितियों  की

 देने  का  फैसला  किया  है  ।  मुझे  पगारा  कि  पंचायत  समितियां  भी  स्त्रियों  कौर  बच्चों  का  ध्यान  रखेंगी  1

 मे  मानता  हूं  कि  क्योंकि  भूतकाल  में  उन  की  परवाह  नहीं  की  इसलिये  उन  की  विशेष  ध्यान

 देने  की  जरूरत  है  ।  म  व्यक्तिगत  रूप  से  चाहता  था  कि  केन्द्रीय  बोर्ड  परियोजना  कार्यान्वित  समितियों

 मूल  wast  में

 4115  (Ai)
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 के  साथ  अपना  काम  जारी  रखे
 ।

 परन्तु  जब  राज्य ज्य  सरकार  ने  दूसरा  असल  कर  लिया  मामले  में

 कुंड  नहीं  किया  जा  सकता  |

 fat मि०  go  मुक्ति  :  केन्द्रीय  ate  इन  पंचायत  समितियों  को  जो  धन  भेज  रही  है  क्या  उसे

 लगाने  का  प्रस्ताव  है
 ?

 का०  ला०  श्रीमाली  :  नही ं।

 रेणु  चक्रवर्ती  :  क्या  इन  पंचायतों  ने  स्त्रियों  श्र  बच्चों  के  बारे  में  अपने  समाज

 कल्याण  कार्य  की  योजना  बना  ली  या  उन्हें  कुछ  समितियां  बनाने  की  सलाह  दी  गई

 विशेषीकृत  विचार  दे  atc  इस  काम  के  लिये  लोगों  का  मागं  दर्शन  करें
 ?

 का०  Ato  श्रीमाली  भ्रामक  सरकार  पंचायत  समितियों  की  एक  स्थायी  समिति

 बनाने  का  विचार  करती  जो  परियोजना  कार्यान्विति  समिति  के  स्थान  पर  होगी  ।

 श्रीमती  रेणुका  राय  :  केन्द्रीय  सरकार  परित्राणों  की  आवश्यकता  अनुभव  करती  माननीय

 way  जी  के  इस  वक्तव्य  को  ध्यान  में  रखते  यदि  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  ae  सीध  इस  में  नहीं

 तो  क्या  यह  संभव  नहीं  है  कि  परियोजना  कार्यान्विति  समिति  राज्य  समाज  कल्याण  बोड़ें

 के  द्वारा  पंचायत  समितियों  की  सहायता  करे
 ?

 क्या  राज्य  सरकार  के  सामने  यह  विचार  रखा  गया
 +  ?

 डा०  का  ला  श्रीमाली  :  माननीय  सदस्या  के  सुझाव  पर  विचार  किया  जायेगा
 ।

 fared  रेणुका  राय  :  यह  सुझाव  कुछ  समय  पूर्व  भी  दिया  गया  था  ।  इसे  काय  रूप  में  लाने

 लिये क्या  कार्रवाई  की  जा  रही  है
 ?

 flo  का०  ला०  इस  प्रश्न  का  क्षेत्र  सीमित  परन्तु  सदस्य  अधिक

 पुछ  रहे  हैं  |  ः दुर्वेसु चर  मिलने  पर  इस  का  उत्तर  दिया  जा  सकता  है  ।

 १  हरिनगर  माथुर  :  केन्द्रीय  बोर्डे  आ्रांध्र  में  कितना  घन  खां  कर  रहा  था
 ?

 वहू

 वहां  जारी  रहेगा  या  नहीं
 ?

 १डा०  का०  ला०  श्रीमाली  :  मुझे  इस  की  जानकारी  नहीं  कि  समाज  कल्याण  बोर्डे  कितना

 व्यय  कर  रहा  था  ।  परन्तु  राज्य  सरकार  ने  प्रशासन  दिया  है  कि  उस  ने  बच्चों  ae  स्त्रियों  के

 कल्याण  के  लिये  पंचायत  समितियों  कों  ४०,०००  रुपये  दिये  वे  स्त्रियों  के  कल्याण  विभाग

 के  बजट  उपबन्धों  से  अधिक  राशि  भी  इन  को  देंगे  ।  मैं  समझता  हूं  कि  पंचायत  समितियों  के

 धन  का  नहीं  है  ।

 मंजुला  देवी
 :

 समाज  कल्याण  के  लिये  एक  उपसमिति  का  प्रस्ताव  क्या  स्थानीय

 कल्याण  श्रभिकरणों--स्वयंसेवी  संस्थानों--को  विशिष्ट  क्षेत्रों  में  समाज  कल्याण  का  काम

 क्योंकि  उन्हें  इस  क्षेत्र  का  विशेष  aqua

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  :  इस  मामले  पर  पंचायत  समितियों  आन्ध्र  सरकार

 को  विचार  करना  है  ।  में  इस  प्रइन  का  उत्तर  नहीं  दे  सकता  ।
 ——_——a

 प्रंग्रेजी  में
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 दही-सदस्यीय  निर्वाचन  क्षत्र

 wana  wet

 1*११०४.  ९  श्री
 कालिका  fag

 श्री  दीदार  देव

 क्या  विधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 >

 लभ करे  नि 1.0  राज्यों और  संसद
 लोक-प्रतिनिधित्व  १९५०  के  पारित  होने

 के  दो  सदस्यों  वाले  निर्वाचन-क्षेत्रों  में  ऐसे  कितने  मामले  हुए  हैं  जिन  में  कि  रक्षित  स्थान  के  अलावा

 दूसरे  स्थान  पर  भी  अनुसूचित  जाति  का  उम्मीदवार  चुना  गया  हो

 क्या  दो-सदस्यों  वाले  निर्वाचन-क्षेत्रों  से  जात-पांत  की  बुराई  को  बढ़ावा  मिला

 यदि  तो  मंत्रालय  इन  को  समाप्त  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  कर  रहा  है

 क्या  दो  सदस्यों  वाले  निर्वाचन-क्षेत्रों  को  समाप्त  करने  वाले  विधेयक  को  दीनन  ही  पेश

 करते  का  विचर  ह  ;  सोए

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 उपमंत्री  हज़र नवीस )  १८

 इस  तरह  की  किसी  बुराई  के  बारे  में  निर्वाचन  आयोग  की  जानकारी  नहीं है  ।

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 ate  (=)  दो  सदस्यों  वाले  निर्वाचन  क्षेत्रों  को  समाप्त  करने  के  प्रदान  पर  अभी  सरकार

 विचार कर  रही  है  ।

 श्री  अमजद  श्रली  :  इस  बात  के  बावजूद  कि  सरकार  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  कर  सकी

 मंत्रालय  ने  किस  प्रकार  राष्ट्रपति  भ्र पने  अभिभाषण  में  इसे  शामिल  करने  का

 pa  हज़र नवीस  :  राष्ट्रपति  के  प्र भि भाषण  में  केवल  इतना  ही  उल्लेख  है  कि  यह  विधेयक

 प्रस्तुत  करने  का  सरकार  का  विचार  है  ।

 शी  ब्रज राज  fag  :  प्र भि भाषण  में  कहा  गया  है  कि  विधेयक  इसी  अधिवेशन  बजट  vfs

 ७  प्रस्तुत किया  जायेगा

 श्री  हज़र नवीस  :  अभिभाषण  मेरे  सामने  है  ।  उस  में  कहा  गया  है  कौर  संशोधनों

 के  रूप  में  ५  विधान-सम्बन्धी प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  का  मेरी  सरकार  का  विचार  है  ।  इन  प्रस्तावों
 हा  ह

 में  ये  शामिल होंगे

 इसलिये  जो  बताया  गया  वह  केवल  विचार  था  ॥

 श्री  सुरेन्द्र नाथ  द्विवेदी  :  क्या  में  यह  समझ  कि  सरकार  ने  इस  विषय  के  बारे  में  कोई  निर्णय

 करने  से  पहले  ही  राष्ट्रपति  को  परामर्श  दिया  था  या  कुछ  कठिनाइयों  के  कारण  उस  पर  दोबारा

 फिर  विचार  किया  गया
 ?

 श्री  हज़र नवीस
 :

 इस  विषय  पर  लगातार  छानबीन  की  जा  रही  है  ।  दूसरी  बार  तीसरी

 बार
 भी  ही  सकता  zi

 मूल ल  झंप्रेजी  में
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 श्री  अमजद  चली
 :  वह  निश्चय  बाद  में  किया  गया  था  या  क्या  बात  थी  ?

 श्री  हज़र नवीस
 :

 हम  ने  सोचा  था  कि  हम  विधेयक  पुरःस्थापित  कर  सकेंगे  ।  बाद  में  हम  ने

 यह  देखा  कि  इस  विषय  पर  कौर  विचार  करने  की  श्रावश्यकता  है  जो  हम  अब  कर  रहे  हैं  ।

 fat  अमजद  कया  fora  करने  के  बाद  झर  झभिभाषण  में  इसे  रखने  के  लिये

 राष्ट्रपति  को  देने  के  बाद  इस  का  परीक्षण  किया  गया  था  ?

 format  महोदय
 :

 यह  बात  नहीं  कि  राष्ट्रपति  द्वारा  उसे  अभिभाषण  में  रखे  जाने  से  पहले

 कोई  निश्चय  नहीं  gar  था  ।  किन्तु  बाद  में  उस  पर  फिर  विचार  किया  गया  होगा  ।

 श्री  रघुनाथ सिंह
 :

 इस  सदन  में  हमेशा  यह  बात  कही  गई  है  कि  डबल  मैम्बर  कांस्टिट्यूएंसी

 सिंगल  मैम्बर  कंस्टिट्युएंसीज़  होंगी
 |

 सरकार  के  इस  कथन  के  बावजूद  बिल  नहीं  लाया  गयां

 गृह-कार्य  मंत्री  हो०  ब्०  :  यह  सही  है  कि  प्रेसीडेंट  के  यहां  एड्रेस  देने  से  पहले  यह

 खयाल  था  कि  इस  बिल  को  यहां  पेश  जल्दी  कर  दिया  जाय  eee ०  ०

 थो  अमजद  भ्र ली
 :

 डिसीजन  नहीं  gar  था
 ?

 श्री  गो०
 ब०

 पन्त  डिसिशन  gat  था  एक  तरह  से  कि  यह  बिल  पेश  किया  जाये  श्र  यह

 बिल  बने
 ।

 उस  के  बाद  यह  मालूम  हुजरा  पालिमेंट  में  कि  इस  मामले  में  काफी  मतभेद  है  oe  ०

 अमजद  श्रली
 :

 कैसे  मालूम  पड़  गया
 ?

 थी
 गो०  ब०

 पन्त
 :

 तो  यह  समझा  गया  कि  इस  बारे  में  में  बातचीत  कर  के  फिर  बिल

 लायां  जाय  ।  कोई  बड़ी  भारी  उजरत  की  बात  थी  नहीं  ।  जनरल  इलेक् दान  से  पहले  यह  मामला  तय  हो

 जाना  चाहिये  जिस  से  कि  इस  के  मुताबिक  कमल  हो  सके
 ।

 तब  भी  बिल  पास  हो  जाता  तो  कोई  खास

 नतीजा  उस  का  नहीं  था  ।  इस  पर  कोई  फैसला  भी  हो  तो  उसे  ऐसे  में  हो  जाना  चाहिये

 जोकि  जेनरल  एलेक्शन  से  पहले  हो  ।

 pat  ब्रज राज  सिंह
 :

 श्रौचियत्य  प्रदान  के  हेतु
 ।

 माननीय  मंत्री  कहते  हैं  कि  संसद्  में

 यह  तय  हुमा  कि  वह  इस  बिल  को  पेश  करने  के  विरुद्ध  हैं  ।  तो  फिर  संसद  के  सामने  यह  विषय  रखें

 बगर  उन्हें  यह  कैसे  मालूम  हो  सकता  है  कि  संसद्  में  मतैक्य  नहीं  था
 ?

 श्री  गो०  ब०  पन्त
 :

 माननीय  प्रश्नकर्ता  दल  की  नीति  के  अ्रनुसार  चाहते  हैं  कि  हर

 चीजें  हिन्दी  में  हो  ate  अंग्रेजी  में  कुछ  भी  न  हो  ।  मुझे  दुख  है  कि  वह  मेरी  अत्यन्त  सरल  भाषा  नहीं

 समझ  सके  ।  म  नें  यह  नहीं  कहां  कि  संसद्  ने  इस  पक्ष  में  या  उस  पक्ष  में  कोई  निर्णय किया  था  ॥

 मैंने  कहा  था  कि  मुझे  कुछ  मित्रों  से  ज्ञात  gu  कि  इस  विधेयक  में  मतभेद  है  शौर  हमे

 ने  यह  महसूस  किया  कि  ag  अधिक  sear  होता  कि  विधेयक  पेश  करने  से  पहले  रास्ता

 साफ  हो  जाता  ताकि  यहां  सभा  में  श्रनावइ्यक  विवाद  को  दूर  किया  जाता  ।  जैसाकि  मैं  ने  को

 हम  ने  यह  सोचा  कि  इस  बारे  में  कोई  विशेष  शीघ्रता  की  बात  नहीं  है  कौर  यदि  सभा  स्वीकार

 करती  है  तो  झ्र गले  सामान्य  निर्वाचन  से  पहले  यह  समय  पर  पारित  हो  सकता
 फिर  यदि  वह

 कुछ  समय  बाद  ही  पारित  किया  जाता  है  तो  उसके  कारण  किसी  को  कोई  नुक्सान नहीं  हो  रहा  है  ।

 मैं  येह  भी  बता
 दू

 कि  केरल  में  निर्वाचन  होने  वाले  थे  तब  केरल  की  कम्युनिस्ट  पार्टी
 की

 यह  इच्छा

 मत  झ्रंग्रेजी  में
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 थी
 कि  निर्वाचन  से  पहले  ऐसा  विधेयक  पारित  नहीं  किया  जाना  चाहिये  क्योंकि  उससे  उसको  ही

 कठिनाई  होगी  कौर  कमसे  कम  उस  उप-निर्वाचन  के  लिए  वह  एक  सदस्य  वाले  निर्वाचन
 क्षेत्र

 नहीं  करेगी  ।

 त्रि मं |" ह ०  र०  कृष्ण  :  क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रपति द्वारा  इस  श्राद्ध का  संकेत  दिये  जाने

 से  पहले  कि  दो  सदस्य  वाले  निर्वाचन  क्षेत्र  समाप्त  करने  के  लिए  संस  दू  के  सामने  एक
 विधेयक  रखा

 केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  दो  एक  सदस्य  वाले  निर्वाचन  क्षेत्रों  के  बारे  मे

 भ्र पनी  राय  जाहिर  करने  के  लिए  कहा  था  कौर  अधिकतर
 राज्य  सरकारों  ने  पहले  ही  केन्द्रीय

 सरकार  को  यह  सुचित  कर  दिया  था  कि  वे  सभी  एक  सदस्य  वाले  निर्वाचन  क्षेत्र  के  पक्ष  में  हैं
 ?

 श्री गो०  न्०  पन्त  मैंने  प्रनौपचारिक  रूप  से  मुख्य  मंत्रियों  से  पूछा  था  श्र  वे  सामान्य कप

 से  इस  प्रस्ताव  के  पक्ष  में  मालूम  होते  हैं  ।

 por  तिम्मया  :  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  संरक्षण  समाप्त  कर  देने  के  बाद  ग्रनुसूचित  जाति

 के  सदस्यों  को  भविष्य  में  एक  सदस्य  वाले  क्षेत्र  में  लड़ना  क्या  सरकार  इस  विधेयक  को  यथा

 शीघ्र  प्रस्तुत  करने  पर  विचार  करेगी  यद्यपि  इस  विषय  में  कुछ  मतभेद  क्योंकि  यह  भ्रनुसुचित

 जाति  के  अधिकतर  सदस्य  ai  oer  जातियों  के  भी  अ्रधिकतर  सदस्य  एक  सदस्य  वाले

 क्षेत्रों के  पक्ष  में  हैं  ?

 pat पो  qo  मुझे  यह  जानकर  प्रसन्नता  हुई  कि  भ्रनुसूचित जाति  के  भ्र धि कतर

 सदस्य  इस  विधेयक  के  पक्ष  में  हूं  ।  माननीय  सदस्य  ने  जो  कुछ  कहा  है  उसके  साथ  मेरी  जानकारी

 ठीक  ठीक  नहीं  मिलती ।  यह  भी  एक  कारण  था  जिसकी  वजह  से  विचार  स्थगित  कर  दिया  था  ।

 गी  :  कया  मद्रास  के  मुख्य  मंत्री  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  अलग  निर्वाचन

 क्षेत्रों  के  पक्ष  में  नहीं  थे  क्यों  कि  भ्रनुसूचित  जातियों  कौर  अनुसूचित  sofas  जातियों  लिए  अलग

 निर्वाचन  क्षेत्रों  से  पूरकता  की  भावना  उत्पन्न  होती हैं  वह  दलित  वर्गों
 की

 उन्नति  के  लिए

 हानिकारक

 fat to  qo  मुझे  यह  नहीं  मालूम  है  ।

 fat  बसुमतारी
 :

 इस  बात  को  देखते  हुए  कि  ara  में  स्थिति कुछ  विचित्र  कया  भ्रम

 के  मुख्य  मंत्री  ने  अपनी  बैठकों  में  हुई  चर्चा  को  ध्यान  में  रखकर  एक  सदस्य  वाले  निर्वाचन  क्षेत्रों  की

 सिफारि दा की  थी  ?

 श्री  Mo  ब०
 मुझे  याद  नहीं  कि  असम  के  मुख्य  मंत्री  ने  ठीक  ठीक  क्या  कहा  न  ही

 धम यह  याद  कर  सकता  हूं  कि  प्रत्येक  मुख्य  मंत्री  ने  क्या  क्या  कहा
 ।  लेकिन जब  मुख्य  मंत्रियों

 के

 साथ  मेरी  बातचीत  हुई  तो  मेरी  सामान्य  धारणा  यह  थी  कि  वे  सामान्य  तौर  पर  इस  प्रस्ताव  के  पक्ष

 में

 fat
 fro  ब्०  लारकर :  कौन  कौन  से  राज्य  वर्तमान  प्रथा  को  जारी  रखने  के  पक्ष  में  थे

 ?

 fat  गो०
 पन्त  जो  राज्य  विंमान  प्रथा  को  जारी  रखने  के  पक्ष  में  उनके  नाम  मूझे

 ठीक  ठीक  याद  नहीं  हैं
 ।

 यह  ऐसा  प्रदान  नहीं  है  जिसकी  इतनी  विस्तृत  छानबीन  इस  दशा  में  श्रावक

 हो  ।  यह  केवल  एक  सुझाव  के  रूप  में  रखा  गया  है  कि  यह  विषय  विचार  करने  योग्य  है  !
 es  Se  ne  et

 मूर  प्रंप्रेजी  में
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 pat  त्यागी
 :  मे  एक  संवैधानिक विषय  के  बारे  में  स्पष्टीकरण  चाहता हूं  ।  क्या  सरकार

 ने  संविधान  के  दृष्टिकोण  से  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  है  कि  क्या  किसी  निर्वाचन  क्षेत्र  में  रहने

 वाले  गेर-ग्रनुसूचित  जाति  के  लोगों  के  उम्मीदवार  के  रूप  में  खड़े  होने  पर  रोक  लगाना  संविधान

 के  विरुद्ध  नहीं  क्योंकि  यदि  स्थान  किसी  एक  विशिष्ट  वर्ग  के  लिए  सुरक्षित  हों  तो  उस  निर्वाचन

 क्षेत्र  में  रहने  वाले  सभी  शेष  are  अनुसूचित  जाति  के  लोग  2५  गृह-निर्वाचन  क्षेत्र  से  निर्वाचन

 के  लिए  खड़े  होने  के  विशेषाधिकार  से  वंचित  हो  जायेंगे
 ?

 क्या  इस  बात  का  परीक्षण  किया  गया

 है  कि  के  के  क  के  के  क  क  क  कै  क  के  ०  क  क  ०  ०»  *  १.  ०  ।

 महोदय
 :

 यदि  सभा  सहमत  है  सरकार  की  यह  इच्छा  हो  कि  केवल  एक  सदस्य

 वाले  निर्वाचन  क्षेत्र  ही  तो  में  नहीं  समझता  कि  संविधान  उसके  विरुद्ध  होगा  ।  उसमें  परिवर्तन

 किया  जा  सकता  है  ।  हम  संविधान  में  परिवर्तन  करते  रहे  हैं  ।  ऐसे  प्रश्न  पूछने  का  कोई

 मतलब  नहें  |

 felt  गो०  |: (५ |  कया  मैं  यह  बता  सकता  हूं  कि  इस  दृष्टिकोण  से  इसका  परीक्षण  किया  गया

 है  भ्र ौर  संसद्  द्वारा  ऐसे  प्रस्ताव  को  कार्यरूप  में  परिणत  करने  में  कोई  संवैधानिक  बात  नहीं  होगी
 ।

 वह  ऐसा  करना  चाहती  है  या  नहीं  यह  एक  अलग  बात  है  ।  वास्तव  में  भ्र भी  भी  ख़ादिम  जाति  क्षेत्रों

 में  भ्रादिम  जाति  के  लोगों  के  लिए  एक  सदस्य  वाले  निर्वाचन  क्षेत्र  मौजूद  हैं  ।  ।

 favor  महोदय
 :

 मैं  कौर  weet  के  लिए  नहीं  दे  रहा  हुं  ।

 meal  के  लिखित  उत्तर

 बोलनी  ara  प्राइवेट  लिमिटेड

 1१०६१.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण
 :  क्या  खान  शौर  इंधन  मंत्री  यद  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 बोलनी  ate  प्राइवेट  लिमिटेड  के  सचिवों  कौर  कोषाध्यक्षों  ने  way  वेतन  के  रूप

 में  ब  तक  कुल  कितना  धन  लिया  है  ;  कौर

 सरकार  शौर  १र-सरकर  साझीदार  द्वारा  तक  कुल  कितनी  पूंजी  लगायी

 गयी

 इस्पात खान  घौर  इंधन  मंत्री  ज  २३०  १९५९ तक  की

 भ्रमणी  में  १,  १२,५००  रुपये  ।

 सरकार  द्वारा  विनियोजन  ३४५,३  ४,०००  रुपये  |

 गर-सरकारी  साझीदारों  द्वारा  विनियोजन  RY,900  रुपये  ह

 प्राय-कर को  बकाया  रकमें

 १०६३.  श्री  सिह  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  छोड़  कर  चले  जाने  वाले  विदेशियों  के  नाम  राय-कर  की

 ७  करोड़
 रु०

 की  रकम  बकाया  है  ;  कौर

 वि  यदि  हां  तो  यह  रकम  वसूल  करने  के  लिये  सरकार  का  क्या  उपाय  करने  का  विचार  a!

 मूल  अंग्रेजी गे  wr
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 वित्त  उपमंत्री  तारकश्वरी
 :  ३१  १९६०

 को  उन
 विदेशियों

 थर  जो  थोड़ी  या  कुछ  भी  सम्पत्ति  नहीं  छोड़  गये  प्राय-कर  की
 बकाया रकम  की  राशि  ११.  ०७

 करोड़  रुपये  थी  ।

 सरकार  ने  कर  वसूल  करने  के  लिये  राय-कर
 अधिनियम  को  धारा  ४६  के

 sae  उपाय  किये  हैं  कौर  आगे  भी  किये  जाते
 जो

 भी
 श्रास्तियां  उपलब्ध  उन्हें  कुक

 करा  लिया  गया  है  कौर  भविष्य  में  जिन  आस्तियों  का  पता  उन्हें  भी  कुक  करा  लिया  जावेगा
 ।

 जो  व्यक्ति  पाकिस्तान  चले  गये  हैं  कौर  निष्क्रिय  घोषित  कर  दिये  गये  उनके  बारे  में  निष्क्रान्त

 सम्पत्ति के  संरक्षक  के  पास  दावे  दायर  कर  दिये  गये  हैं  ।  पाकिस्तान के  केन्द्रीय  राजस्व  बोर्ड
 कों

 शी  वसूली  के  प्रमाणपत्र भेजे  गये  हैं

 जापान  को  लौह-वयस्क का  निर्यात

 1१०६४.  श्री  विद्याचरण  शुक्ल  :
 क्या

 खान
 धौर  इंधन  मंत्री  २१  eho

 के  तारांकित  संख्या  Coe  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  जापान  के  साथ
 ४०

 लाख  टन  लौह-भ्रामक  का  करने  के  समझौते  को

 अन्तिम रूप  देने  से  पहले  मध्य  प्रदेश  सरकार  की  राय  ली  गयी  थी  ;

 क्या  मध्य  प्रदेश  के  प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  ने  कुछ  प्रस्थापनाएं  प्रस्तुत  की  थीं  !

 क्या  इन  प्रस्थापनाश्रों  पर  विचार  किया  गया  कौर

 ये  प्रस्थापना यें  कया

 fart  ate तेल  मंत्री  के०  दे०  :  करार  को अन्तिम रूप  दिये  जाने

 से  ga  मध्य  प्रदेश  सरकार  के  विचारों  का  पता  लग  गया  था

 नही ं।

 झ्र  २४  wet  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 yo  नये  पैसे  के  सिक्के

 श्री  पांगरकर  :

 1१०६५.
 श्री  मोहम्मद  इलियास  :

 क्या  विस  मंत्री  २६  १९६०  के  तारांकित yet  संख्या  ४५८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ५०  नये  पसे  के  सिक्कों  के  कब  चालू  किये  जाने  की  सम्भावना

 वित्त  उपमंत्री  ब०  to  :
 यह  विषय  oh  भी  विचाराधीन  है  |

 भारत का  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  विभाग

 ग
 १०९७.  थ्री  प्र०  शक्

 क्या  खान  wk  इंधन  मंत्री  यह  बतान  की

 करेंगे कि

 क्या  भारत  का  भूतत्वीय सर्वेक्षण  विभाग  तृतीय  पंच-वर्षीय  योजना  क ेपन्त  तक

 झपने  कर्मचारियों  की
 संख्या  बढ़ा  कर

 १४०० कर  लेगा  ;

 मूल  भ्नंग्रेजी  में
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 क्या  हमारी  वर्तमान  भूतत्वीय  संस्था  कौर  विद्यालय  सरकारी  कौर  गैर-सरकारी  क्षेत्र

 के  लिय  भ्रावश्यक  संख्या  में  भू तत्वज्ञ  तैयार  कर  सकते  हैं  ;

 यदि  तो  कया  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  भूतत्वीय  विद्यालय  खोलने

 कौ  कोई  प्रस्थापना  कौर

 यदि  तो  इन्हें  कहां  खोला  जायेगा  ?

 प्रौढ़
 तेल

 मंत्री  ब्, क्ह्०  दे०
 :  भारत  के  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  विभाग

 मैं  भूतत्वीय  कर्मचारियों  की  संख्या  तृतीय  योजना  के  अन्त  तक  काफ़ी  बढ़ा  दी  जायेगी  ।

 बारे  में  सभी  निश्चित  रूप  से  कोई  भ्रांकड़े  नहीं  दिये  जा  सकते  ।

 से  इस  समूचे  प्रश्न  पर  विश्वविद्यालय  भ्रनुदान  आयोग  द्वारा  स्थापित  एक

 ea  समिति  द्वारा  विचार  किया  गया  था  जिसने  झ्र तु मान  लगाया  है  कि  तू  तीय  पंचवर्षीय  योजना  के

 तक  २०००  भू तत्वज्ञ  प्रो  व्यावहारिक  भू  तत्वज्ञों  की  श्रावव्यकता  है  ।  इस  क्षेत्र  में  af

 यन  के  लिये  विश्वविद्यालय  श्रमदान  आयोग  द्वारा  दिये  गये  अनुदान  से  विरवविधालयों  में  भूतत्वीय

 विभागों  का  विस्तार  किया  जा  रहा  है  ।  जादवपुर  नागपुर  सागर

 बनारस  हिन्दू  रुड़की  are  विश्वविद्यालय  बौर

 मैसूर  अथवा  मद्रास  विश्वविद्यालय--इन  सात  विश्वविद्यालयों  में  व्यावहारिक  भूतत्व  विज्ञान  में

 विशेष  पाठयक्रम  को  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।

 भारतीय  परौ  योगिनी  खड़गपुर  ौर  भारतीय  खान  व्यावहारिक  भूतत्व  विज्ञान

 सलाह  मत  बाद  में  भो  इन  पाठ्यक्रमों  की  व्यवस्था  को  गयी  है  ।  इनको  कानपुर  बम्बई  की

 रिको  संस्थानों  में  इनके  पुग  रूपेण  कार्य  करने  लागू  किया  जायेगा  ।

 भारत  के  भूक त्व ोय  सर्वे  जग  तेल  र  प्राकृतिक  गेसਂ  भारतीय  खान  ब्यूरो  शौर

 ग्न्य  संगठनों  के  सहयोग  से  भूतत्वविज्ञान  कौर  व्यावहारिक  भूतत्वविज्ञान  के  छात्रों  को  क्षेत्रीय

 क्षण  देने  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।

 इत  उपायों  के  परिणाम  स्वरूप  भूतत्वज्ञों  को  वर्तमान  संख्या  के  विरुद्ध  जो  कि  reo  F  ४००

 भूतत्वज्ञ  प्रति  वर्ष  tare  किये  जाने  की  अया  है  ।

 घड़ियों  का  तस्कर-व्यापार

 ११०१.  श्री प०  ना  बारूपाल :  कया  पत्त  मंत्री  यह  बताने
 की  कपा  क

 गे  कि
 :

 (8)  क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  घड़ियों का  तस्कर  व्यापार  बड़े  पैमाने पर  हो  रहा  है

 are  भारत  को  वित्तीय  हानि  होती  है  क्योंकि  इसे  उन  घड़ियों  पर  सीमा  शुल्क  नहीं  मिलता  ;

 क्या  यह  सच  है
 कि

 तस्कर  व्यापार  से  लाई  गई  इन  घड़ियों  में  से  अधिकतर

 सरकारी  अघिकारियों के  पास  मिलती  कौर

 यदि  उपरोक्त भाग  का  उत्तर  नकारात्मक तो  क्या  इस  मामले  में  जांच  करने

 कै  बाद  साक्ष्य  एकत्रित  करने  का  प्रयत्न  किया  जायेंगी  ?

 राजस्व  धौर  सैनिक व्यय  मंत्री  ब्०  गोपाल
 :

 सरकार  को  मालूम  है  कि

 कुछ  तादाद  में  घड़ियां  चोरी-छिपे  लायी  जाती  हैं  ate  जहां  भी  यानी
 कस्टम  ड्यूटी  की

 चोरी  की  जाती  है  वहीं  देश  को  माली  नुकसान  होता  है
 |

 मूल  अग्रेज़ी में
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 सरकार  के  पास  यह  यकीन  करने  के  लिये  कोई  वजह  नहीं  है  कि  चोरी  छिपे  लायी  गयीं

 ज्यादातर  घड़ियां  सरकारी  अफसरों  के  पास  हैं  |

 सवाल  के  हिस्से  का  जवाब  को  देखते  हुए  सरकार  ऐसी  किसी  जांच  की  जरूरत  नहीं

 समझती |

 केरल  के  लिये  कच्चा  लोहा  कौर  इस्पात

 भी  नारायणन कुट्ट

 श्री  श्र०  कृ

 थो

 श्री  बैरियर

 |  श्री  वासुदेवन नायर

 क्या  खान  कौर  इंघन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार को  केरल  के  से  कच्चा  लोहा  र  इस्पात  प्राप्त  करने  में

 होने  वाली  कठिनाईयों के  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायतें मिली  हैं  ;

 क्या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  कच्चा  लोहा  we  इस्पात  मिलने  में  कठिनाई  होने  के

 कारण  केरल  में  बहुत  से  कारखाने  तद  हो  गये  हैं  ;

 यदि  तो  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं
 ?

 खान  प्रो  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  :  से  सरकार को  पता  है  कि

 कैरल  को  कच्चे  लोहे  इस्पात  की  सप्लाई  संतोषजनक  नहीं  जिस  के  परिणामस्वरूप  कुछ

 कारखानों में  काम  में  अस्थायी  रूप  से  कुछ  गड़बड़  हो  गयी  है  ;  तथापि केरल  को  कच्चे  लोहे  कौर

 इस्पात  के  शीघ्र  संभरण  के  लिये  पग  उठायें गये  हैं  ।

 बिहार  में  कोयले  की  कमो

 1११०३.  पंडित  ato  ना०  तिवारी  :
 क्या  खान  पौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  बिहार  में  कोयले  की  कसी  के  सम्बन्ध  में  २  १९६०  के

 ी  के  एक  सम्पादकीय  लेख  की  कौर  दिलाया  गया

 यदि  तो  बिहार  को  कोयले  का  पूरा  कोटा  न  देने  के  क्या  कारण

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  बिहार  में  कोयले  की  श्रावक  मात्रा  में  सप्लाई  न  होने  के
 कारण  वहां  के  उद्योगों को  बड़ी  हानि  हो  रही

 कोयले  के  सम्भरण  में  वृद्धि  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 खान
 कौर  इंधन

 मंत्री  स्वर्ण  :
 हां  ।

 ae
 बिहार  राज्य  में  को  आवंटित  कोयले  के  श्रम्यश में  कोई

 कमी  नहीं हुई  |  परिवहन  की  कठिनाई  के  कारण  बिहार  श्रेय  राज्यों  की  तरह  पुरा

 नहीं  भेजा  जा  सका
 ।  REGO  की  अवधि  में  कुल  मिला  कर  सब  को  कुल

 wear का  ५८ .  ६  प्रतिशत  संभरित  fear  गया  ।
 —  ee

 अंग्रेजी में
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 कोयले  के  परिवहन के  लिये  वैगनों  के  संभरण  में  वृद्धि  के  लिये  रेलवे  भरसक  प्रयत्न कर

 रही  है  सड़क  द्वारा  परिवहन  के  लिये  भी  बिना  रोक  टोक  पीट  दिये जा  रहे  हैं  ।

 नेपाल  के  साथ  व्यापार-समझौता

 1*११०५.  श्रीमती  इला  पालचौघषरी
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत

 भोर  नेपाल  के  बीच  तथा
 की

 प्रस्तावित  नई  सन्धि  के  बारे  में  क्या  प्रगति  हुई

 उपमंत्री  qo  रा०  :
 वा  तथा  व्यापार  सम्बन्धी  एक  नई  ate  को

 अन्तिम  रूप  देने  के  बारे  में  नेपाल  सरकार  के  प्रति  निधियों  से  आगे  बातचीत  करने  के  लिये  ५

 १९६६०  को  एक  भारतीय  शिष्टमण्डल  काठमाण्डू  गया  ।  बातचीत  चल  रही  है  |

 उत्तर  प्रदेश  को  कोयले  का  सम् भरण

 डा०  राम  सुलग
 Preteg.

 थी  रघुनाथ  fag:

 FAT  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  उद्योगों  ate  व्यापार  के  लिये  कोयले  के  सम्भरण में  कमी  कर  दी

 गयी

 यदि  तो  उस  में  कितने  प्रतिशत  कमी  की  गई  ak

 उस  के  कारण  हैं
 ?

 खान  शौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  fag):  से  उत्तर  प्रदेश  मैं

 को  पावं  टीम  कोयले  के  अत्यंत  में  कोई  कमी  नहीं  हुई  है  ।  किन्तु  परिवहन  की  कठिनाइयों

 के  पूरे  अ्म्यंश  का  संभरण  नहीं  किया  जा  सका  ।  जनवरी से  १९६०  तक  की  अवधि मैं

 सब  उपभोक्ताओं के  बारे  में  कुल  अभ्यंग का का  ६३.४  प्रतिशत का  संभरण  किया  गया  ।  जिस

 परिवहन  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  सन्तोषजनक नहीं  कहा  जा  सकता  |

 इंग्लिश  चेनल  तैराकी  प्रतियोगिता

 1१ १०७.  sit  सुमन  घोष
 :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इंगलिश  चैनल  को  पार  करने  के  लिये  बटलिन  प्रतियाँ  गीता  में  भाग  लेने  के  लिये  इंस  वर्ष
 -
 (१९६०)  तक  कितने  भारतीय  इंगलैंड  जा  रहे

 क्या  भारत  सरकार  उन  में  से  किसी  को  आधिक  सहायता  दे  रही  है  ;

 यदि  तो  कितने  व्यक्तियों को  ;

 उन  में  से  कितने  व्यक्तियों  ने  भारत  सरकार  से  सहायता  की  प्रार्थना की

 (=)  उन  में  से  प्रत्येक  को  कितना  घन  दिया  जायेगा
 ?

 पदिक  मंत्री  का०  ला०  :  से  (&)  ऐसा  समझा  जाता  है  कि  इंगलिश

 चैनल  को  पार  करने  के  लिये  इस  वह  कोई  बटलिन  प्रतियोगिता नहीं  होगी  ।  तथापि  इस  बारे  में  वित्तीय

 सहायता  के  लिये
 सरकार को  एक  श्रावेदन-पत्र  मिला  था  जिसे  अस्वीकार  कर  दिया  गया  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 निवृत्ति-बेसन  नियमों  में  संशोधन

 1*११०८-  श्री  अमजद  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  द्वितीय  वेतन

 आयोग  की  इन  सिफारिशों को  देखते  हुए  कि  सभी  सरकारी  कम  चोरियों  की  स्थिति  में  एकरूपता  लाई

 जाये  कौर  सरकारी  नौकरी  में  जाने  की  न्यूनतम  २०  वर्ष  से  घटा  कर
 १८  वर्ष

 कर  दी

 क्या  सरकार  का  विचार  निवृत्ति  वेतन
 नियमों

 में  संशोधन करने  का  है  ?

 वित्त  उपमंत्री  तारकेदवरी
 :

 भारत
 सरकार

 ने  सभी
 वर्गों

 के
 सरकारी

 कर्मचारियों के  निवृत्ति वेतन  के  लिये  न्यूनतम  राय-सीमा  २०  से  घटा  कर
 १८  कर  देने

 का  फैसला  कर  लिया  है  ।  इस  बारे  में  प्रावइ्यक  आदेश  झौंर  निवृत्ति  वेतनों  में  आवश्यक  संशोधन  जारी

 किये  जा  रहे  हैं  ।

 उदिपी  शौर  कार कल  में  संस्कृत  कालेज

 1*११०६.  श्री  चार
 :

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 मैसूर  विश्वविद्यालय द्वारा  मान्यता  देने  से  इन्कार  करने  जेसा  कि  राज्य-पुनर्गठन

 के  पहले  मद्रास  विश्वविद्यालय द्वारा  किया  गया  था  दक्षिण  कनारा  जिले  में  उदिपी  कारकल  में

 स्थित  दो
 संस्कृत  कालेजों  को  बाध्य  होकर  व  श्राप  को  सामान्य  श्रेणी  सू  कालेजों  में  परिणत  करना

 पढ़ा  ;

 क्या  सं  स्थित  आयोग के  प्रधान  कौर  सरकार  को  भी  उन्हें  मान्यता  देने  कौर  पहले के  समान

 भ्रनुदान देते  रहने  के  बारे  में  शभ्रम्यावेदन भेजे  गये  कौर

 क्या  भारत  सरकार  wen  विश्वविद्यालय  ware  आयोग  उन  कालेजों को  पहले

 के  समान  चालू  रखने  कौर  उन्हें  बन्द  न  होने  देने  के  लिये  भ्रावइ्यक  कायंवाह्दी  करेगा
 ?

 दक्ष  मंत्री  का०  ला०  श्रीमाली )  :  कौर  इस  बारे  में  विइ  वविद्यालय  अनुदान

 आयोग  शिक्षा  मंत्रालय  एक  झम्यावेदन  मिला  है  |

 यह  मामला  मैसूर  विश्वविद्यालय के  बारे  में  है  ।

 सोवियत  रूस  से  जाने  वाले  मिट्टी  क  तेल  की  पहली  खेप

 1१११०.  रामी रेड्डी :  क्या  खान  इंधन  मंत्री  यह  बीतने  की  कृपा  करेंगे

 सोवियत
 रूस  से  मिट्टी  के  तेल  की  पहली  शेप  के  हमारे  देश  में  कब  तक  पहुंच  जाने की

 है  ?

 मिट्टी  के  तेल  को  किस  प्रकार  वितरित  करने  का  विचार  हे  कौर

 पहली  खेप  में  कितना  तेल  होगा  और  उस  का  मूल्य  कितना  है
 ?

 चिन  धौर
 कि. तन  मंत्री

 क  ०
 दे०  से  रूसी  निर्यात  संगठन  से  इंडियन

 घायल  कम्पनी  लिमिटेड
 बम्बई

 को
 डीजल

 तेल  की  एक  खेप  मिल  चुकी  है  कौर  ११,०००  टन  मिट्टी

 के
 तेल

 की  पहली  खेप  के  अक्तूबर  के  प्रथम  सप्ताह  में  झाने  की  आशा  है  |  कम्पनी  द्वारा  यह  तेल  सरका  री

 राज्य  परिवहन  निगमों  ne  सनौर  कुल  भ्रमण  समवायों  को  बेचा  जायेगा ।  इंडियन  घायल

 कम्पनी  एजेन्टों  और  डीलरों  की  नियुक्ति  ate  सहकारी  संगठनों  से  लाभ  उठाने  पर  भी  विचार  कर  रही न टिल

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 है  ।  कीमत  का  निर्धारण  नौकरी  की  तिथि  को  में  नौ  तल-पर्याप्त  निशक म्ल्य ख  के  अनसार

 सहमत  डिस्काउन्ट काट  कर  किया  जायेगा  ।  अभी  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  बताया  जा  सकता  ।

 दिवंगत  प्रीत  अली खां की  सम्पत्ति

 १११११.  श्री  झा सर  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिवंगत  प्रिंस  अली  खां  की  बम्बई  में  विशाल  सम्पत्ति है

 )  यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  सम्पदा-शुल्क  का  निर्धारण  कर  लिया  गया  है

 )  यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं

 क्या  यह  सच  है  कि  उनके  नाम  आयकर  की  बहुत  बड़ी  रकम  बकाया

 (=)  यदि  तो  उसके  वसूल  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 उपमंत्री  तारक इव री  से  सम्पदा-शुल्क

 १९४३  की  धारा  ८०  भारतीय  राय-कर  PERS  की  धारा  ५४  के  उपबन्धों  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  सम्पदा-शुल्क  रिकार्डों  wie  राय-कर  रिकार्डों  की  कोई  जानकारी  देना  सम्भव

 नहीं है  ।

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  प्राविधिक  श्रमिक  कर्मचारियों  के  लिपे  छात्रवत्तियां

 1१११२  श्री  रघुनाथ सिह  ,  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  के  उन  प्राविधिक  सैनिक  कर्मचारियों  को

 जो  गोपनीय पदों  पर  काम  कर  रहे  राष्ट्र  संस्कृति  विज्ञान  संस्था  द्वारा  टेक्निकल

 दिक्षा  और  प्रशिक्षण  के  लिये  दिये  जाने  वाली  छात्रवत्तियों  अधिवाची  त्तियों  लेने  की  अनुमति

 नहीं
 है

 यदि  तो  कया  प्रभावित  व्यक्तियों  की  जानकारी  के  लिये  इन  areal  को  अधिसूचित

 किया  गया  atk

 क्या  सम्बद्ध  आदेशों  उन  तथ्यों  जिनके  कारण  ये  आदेश  जारी  करने

 पटल  पर  रखा  जायगा ?

 पुंथ्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  )  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 जाता है  ।

 विवरण

 यूनेस्को  संयुक्त  राष्ट्र  प्रविधिक  सहायता  विकास  कार्यक्रम  के  भ्रमित  ak  are  नियमित

 कार्यक्रम  के  अधीन  छात्रवृत्ति।ग्रधिछात्रवृत्ति  देता है  ।  यूनेस्को  की  वे  छात्रवृत्तियां।प्रघिछातवृत्तियां

 जो  संयुक्त  राष्ट्र  विश्वास  कार्यक्रम  के  भ्रमित  कराती  कम  विकसित  देशों  को  दी  जाती  हैं  कौर  वे

 देश  के  alae  कौर  सामाजिक  विकास  से  प्रत्येक  रूप  से  सम्बन्धित  क्षेत्रों  के  लिये  दी  जाती  हैं  ।  क्योंकि

 प्रतिरक्षा  संस्थापनाश्रों  के  कमंचारी  की  सामाजिक  व  श्रमिक  सुधार  सम्बन्धी  कार्यों  पर  नियोजित

 नहीं  उनको  इन  छात्रवृत्तियों।्धिछात्रवृत्तियों का  लाभ  नहीं  मिलता  ।  संयुक्त  राष्ट्र  विकास

 कार्यक्रम  के  ott  सभी  सहायता  में  लागू  होने  वाली  इस  स्थिति  को  geyy F wfazert में  प्रतिरक्षा

 मंत्रालय  के  नियंत्रणाधीन  सब  कार्यालयों  को  बता  दिया  गया  था  इस  बात  से  इस  पर  कोई

 प्रभाव  नहीं  पड़ता  कि  कुछ  कर्मचारी  शभ्रगोपनीय  पदों  पर  काम  करते  हैं  ।

 aaa  में
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 २.  यूनेस्को  द्वारा  at  नियमित  कार्यक्रम  के  अधीन  पुरस्कृत  छात्रवृत्तियां/श्रघि-

 छात्रवृत्तियां यूनेस्को  की  सब  गतिविधियों  विज्ञान  कौर  के  सब
 पहलुओं

 के  बारे

 में  है  श्र  यह  कार्य  क्रम  केवल  विकसित  देशों  तक  ही  सीमित  नहीं  है  परन्तु  यह  सहायता  सब  सदस्य

 राज्यों  को  दी  जाती है  ।  av  १६५८-६०  की
 अवधि

 में  इस  कार्यक्रम के  अधीन  ऐसी  किसी

 छात्रवृत्ति  प्रिया  श्रधिछात्रवृत्ति  का  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  gar  है  जो  प्रतिरक्षा  संगठनों  के  कर्मचारियों
 के  लिये  लाभदायक हो  ।

 ध्रौरियन्टल  गेस  फैक्टरों  कलकत्ता

 थ्री  अरविद  घोषाल  :

 थी  बि०  दास  गुप्त
 :

 गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  श्रोरियन्टल
 गस

 कलकत्ता  के  राष्ट्रीयकरण  के  सम्बन्ध

 में  परिचित  बंगाल  सरकार  से  सहमत  नहीं  AK

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 मंत्री  गो०  ब
 ०  पश्चिमी  बंगाल

 के  राज्यपाल

 ने  राज्य  विधान  मंडल  के  दोनों  सदनों  द्वारा  पारित  श्रोरियन्टल  गेस  १९६० की

 राष्ट्रपति को  अनुमति  की  लिये  रख  रखा  है  कौर  उसकी  जांच की
 जा

 रही  हैं
 ।

 मौरिसिरी  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम

 श्रीनेत  राम  नेगी  :

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :

 श्री  बहादुर सिह  :

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संघ  राज्य-्षेत्रों  में  सहायता-प्राप्त स्कूलों  में  श्रघ्यापंकों को  नियुक्ति  के  लिये

 मांटेसरी  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  मान्यता  प्राप्त

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्या  राज्य  सरकारें  इस  सम्बन्ध  में  एक  समान  नीति  अपना  रही  हैं  ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  नहीं  ।

 मान्यता  का  अघिकार  सम्बन्धित  संघ  राज्य-क्षेत्रों  के  प्रशासन  को  है  ।

 नहीं |  राज्य  सरकारें  राज्यों  में  विद्यमान  परिस्थितियों  ak  सम्बन्धित

 के  ues FI caTaA F Vad को  ध्यान  में  देखते  हुए  भ्र पनी  मान्यता  के  अ्रधिकारों ar  प्रयोग  करती हैं  ।

 कूल  ग्रंग्रेज़ी  में
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 विदेशी  मुद्रा  विनियमों  का  उल्लंघन

 |  थी  इद्रीस  गुप्त

 भी  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :

 १११४.  <

 |  थी  स०  मो०  बनर्जी

 |  wt  तंगामणि
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एयर  इंडिया  इन्टरनेशनल  के  के  कुछ  उच्च  अधिकारियों  के  विरुद्ध  विदेशी  मुद्रा

 विनियम  १९४७  के  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  एक  मुकदमा  शुरू  किया  गया

 यदि  तो  जांच  का  क्या  परिणाम  ak

 क्या  उन  पर  कोई  जुर्माना  किया  गया  था  कौर  यदि  तो  किस  प्रकार  ?

 कौर
 श्रसेतिक

 व्यय
 मंत्री  गोपाल  से  (7)  पिछले  वर्ष

 प्रवर्तन  निदेशक  ने  एयर  इण्डिया  इन्टरनेशनल  के  पांच  अधिकारियों  के

 विरुद्ध  विदेशी  मुद्रा  विनियमों  के  कथित  उल्लंघन  के  मामलों  की  जांच  श्रारम्भ  की  ।  न्यायिक

 कार्यवाही पर  एक  पर  २,०००  रुपये  का  जुर्माना  लगाया  गया  कौर  दूसरे  को  छोड़  दिया  गया ।

 एक  पदाधिकारी  के  विरुद्ध  न्यायिक  कार्यवाही  चल  रही  है  ।  बाकी  दो  में  से  जांच  से  पता  चला

 है  कि  एक  के  विरुद्ध  कोई  मामला  नहीं  है  कौर  दूसरे  की  जांच  अभी  हो  रही  है  ।

 दिल्ली  विश्वविद्यालय के  उपकुलपति

 1१११६.  श्री  तंगामणि  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  दिल्ली  विश्वविद्यालय  के  नये  उपकुलपति  की  नियुक्ति  हो  गयी

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  WK

 उपकुलपति  के  चुनाव  के  लिये  क्या  पद्धति  अपनायी  जाती  है
 ?

 मंत्री  का०  ला०  :  कौर  हां  ।  परन्तु  उन्होंने

 कभी  पद  का  किये-भार  नहीं  संभाला  है  ।  उपकुलपति  की  नियुक्ति  के  बारे  में  जल्दी  निर्णय

 इसलिये  नहीं  किया  जा  सका  कि  पदाली  बनाने  के  लिये  जो  एक  समिति  बनायी  गयी  उसका

 एक  सदस्य  विदेश  चला  गया  था  ।

 उप-कुलपति  की  नियुक्ति  राष्ट्रपति  विश्वविद्यालय  के  की  हैसियत

 ३  से  अन्यून  व्यक्तियों  की  तालिका  में  से  की  जाती  है  ।  यह  तालिका  तीन  सदस्यों  की  एक  समिति

 तयार  करती  है  ।  इस  समिति  के  दो  सदस्य  ऐसे  होते  हैं  जिन  का  विश्वविद्यालय  waar  किसी

 मान्यताप्राप्त  कालिज  अथवा  संस्था  से  कोई  सम्बन्ध  न  हो  जो  कार्यकारी  परिषद  द्वारा  मनोनीत

 हों  ।  तीसरा  सदस्य  द्वारा  मनोनीत  होता  है  ।  इन  तीन  व्यक्तियों  में  से  एक

 को  समिति  का  प्रधान  नियुक्त  करता  है  ।  यदि  समिति  द्वारा  सिफ़ारिश  किये  गये  व्यक्तियों

 में  से  किसी  को  मंजूर  नहीं  तो  वह  नयी  सिफ़ारिशों  के  लिये  कह  सकता  a

 मूल  अंग्रजी  में
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 पुरातत्व  विभाग

 1१११७.  डा०  सा०  श्री ०  कया  वैज्ञानिक  शौर  सांस्कृतिक-का्यें

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (*)  कया  यह  सच  है  कि  कई  वर्ष  पहले  प्राक्कलन  समिति  ने  पुरातत्व  विभाग  को  दिल्ली  से

 बाहर  किसी  स्थान  पर  ले  जाने  की  सिफारिश  की
 थी  कौर  इस  विभाग  को  नागपुर  ले  जाने  का

 श्रीताल था  ;

 यदि  तो  उपरोक्त  प्रस्ताव  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की

 ak

 यह  कब  हो  जायेगा  ?

 opera  wie  सास्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  स०  सो०

 हां
 ।

 इस  विभाग  की  पूर्व  अरबी  कौर  फारसी  खुदाई  एटलस

 को  वह  १९५८  में  स्थानान्तरित कर  दिया  गया  था  ।  संग्रहालय  कौर  उद्यान  शाखाओं

 भी  दिल्ली  से  बाहर  स्थानान्तरित कर  दिया  गया  है  ।  उत्तर-पश्चिमी सकील  का  शीघ्र  स्थानान्तरण

 किये  जाने  की  omar  है  ।  इस  विभाग  पुरातत्वीय  पुस्तकालय  का  सदर  कार्यालय

 में  रहेगा  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 शरयान  के  लिये  छुट्टी  सम्बन्धी  नियम

 श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  :

 श्री  ज०  ब०  सि०  बिष्ट क्

 गृह-कार्य मंत्री  ८  cat  के  तारांकित प्रशन  संख्या  २०६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  करमचारियों को  अध्ययन  के  लिये  छुट्टियां  देने  कौर  wat  नौकरियों के

 लिये  ग्रा वेदन  पत्र  भेजने  के  सम्बन्ध में  पथ-प्रदर्शन  करने  वाले  नये  नियम  केवल  वैज्ञानिक  कौर

 दे  निकल  कर्मचारियों  पर  ही  लागू  होते

 सचिवालय  के  ग  र-प्राविधिक  स्थायी  कर्मचारियों  को  इन  अतिरिक्त  से  वंचित

 क्यों रखा  गया  कौर

 क्या  उन्हें  सरकार  के  प्रस्तुत  अपनी  पदालियों  के  अतिरिक्त  अन्य  पदालियों  के  पदों  के

 लिये  भ्रावेदन  पत्र  भेजने  से  भी  रोका  जाता  है  ?

 गाह-कार्य मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :

 mea  के  लिये  पट्टी  सम्बन्धी

 नियमों  को  पुनरीक्षित  नहीं  किया  गया  है  ।  वैज्ञानिक  ate  टेक्निकल  कर्म  चारियों  पर  लागू  होने

 सरकारी  कर्मचारियों  के  भ्रावेदन  पत्रों  को  भ्रमण  स्थानों  पर  पदों  के  लिये  भेजने  के  बारे  में  आदेशों  को

 कुछ  हद  तक  पुनरीक्षित  किया  गया  है  भ्र  उन्हें  सामान्य  सरकारी  कर्मचारियों  पर  भी  लागू  कर

 दिया गया  है  ।

 मल  प्रंग्रेज़ी  में
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 कौर  सचिवालय  के  गैर-टेक्निकल  स्थायी  कर्मचारियों  के  संघ  लोक  सेवा  आयोग

 शौर  राज्य  लोक  सेवा  भ्रायोगों  द्वारा  विज्ञापित  स्थायी  पदों  के  लिये  आवेदन  पत्र  निर्बाध  रूप  से  भेजे

 जा  सकते gt  पदों  के  लिये  भी  उनके  ग्रोइन-पत्र  अधिकारियों  की  मर्जी  पर  भेजे  जा  सकते  हैं

 पाइप  लाइनों  के  साथ  साथ  रेडियो-फोन  सम्पर्क

 १११८.  श्री  प्र०
 चे  :

 FAT  खान  प्रौढ़  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पूर्वोत्तर  भारत  में  ७२०  मील  लम्बी  पाइप  लाइन  के  साथ  साथ

 रेडियो-फोन  प्रणाली  की  स्थापना  की  जा  रही  है  ;  ae

 यदि  तो  इस  का  क्या  ब्यौरा  है  ?

 fara  कौर  तेल  मंत्री  न  दे०  :  हां

 इस  प्रणाली  को  निम्नलिखित  भागों  में  बांटा  गया  है  :

 (१)  वी०  एच०  एफ०  उच्च  फ्रीक्वेंसी  )  मल्टी  चैनल  ट्रंक  रेडियो  ।

 (२)  एच०  एफ०  इमरजेन्सी  स्टेण्ड-बाई  रेडियो  ।

 (३)  वी०  एच०  एफ ०  मोबाईल  मेंटेनेंस  रेडियो  |

 (४)  इन्सट्रूमेंट  टेलीमीटरी  ।

 (५)  कन्ट्रोल  कौर  इंस्ट्रूमेंटेशन  ।

 राजस्थान  में  जस्ता  कौर  सीसे  के  निक्षेप

 ११२०.  श्री  हरि चन्द्र  कया  खान  और  इंधन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा
 गे

 कि

 राजस्थान  में  जस्ता  ate  सीसे  की  खुदाई  कौर  उन्हें  साफ  करने  का  क्या

 क्रम है

 देश  में  जस्ते  कौर  सीसे  की  कितनी  आवश्यकता  है  इन  की  कितनी  सप्लाई

 होने  की  सम्भाव्यता है  ;  कौर

 इस  विषय  में  १९४७  से  ले  कर  wa  तक  क्या  किंया  गया  है  कौर  तीसरी  पंचवर्षीय

 योजना  की  wafer  के  लिये  क्या  कार्यक्रम  है  ?

 fara कौर  तेल  मंत्री  क्०  Fo  राजस्थान में  जस्ता  धौर

 सीसे  की  खुदाई  कौर  गलाने  का  कार्यक्रम  निम्न  प्रकार  निर्धारित  किया  गया  है  :

 तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  में  राजस्थान  में  खेतरी  स्थान  पर  एक  विद्युदंशिक  तांबा  संयंत्र

 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  जिस  की  वार्षिक  क्षमता  १०,००० टन  तांबा  धातु

 की  होगी
 ।

 इस  संयंत्र  के  लिये  तांबा  खेतरी  से  दिया  जायगा  ate  यह  भारतीय

 खान  ब्यूरो  द्वारा  खोदे  जा  रहे  दिनों  क्षेत्र  से  भी  दिया  जायेगा
 ।

 भारत  के

 धातु  निगम  द्वारा  एक  जस्ता  गलाने  वाला  संयंत्र  उदयपुर  में  स्थापित  किया  जा

 रहा  है  जिस  की  क्षमतां  2¥,000  टन  at  की  है  ।  इस  परियोजना  के  वर्ष

 १९६२  तंक॑  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  है
 ।

 बाण «णणणाणाणणाणाइतिगल्तएएल्एशाााााएग

 faa  प्रंग्रेज़ी  में
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 मूल्यांकन  किया  गया  देश  में  शीशा
 जैसा  कि  लौह  arg  विकास  द्वारा

 ३४,०००  टन  और  ८४,०००  टन  |
 शौर  जस्ते की  वर्तमान  आवश्यकता  BYy,00 0

 जबकि  देश  में  तांबे  का  उत्पादन लगभग
 ८०००  टन  है  झौर  शीशे  का  लगभग

 ४०००
 बने  इस

 समय  जस्ते  की  सारी  मात्रा  आयात  की  जाती  है  ।

 aa
 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  जिस  में  जानकारी  दी  हुई  दै

 ।  दिखी

 डीवी  ३,  भ्रनुबन्ध  संख्या  ८४]

 भारतीय  वाय  सेना  के  पूना
 कख

 में  चोरी

 TALE  श्री  गोरे  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि
 १९६६०  के  पहले  सप्ताह  में  भारतीय  वायू  सेना

 के
 पुना  केन्द्र

 के  नं०  २  विंग  में  चोरी  हो  गई  ;  AK

 कया  यह  भी  सच  है  कि  जिन  कर्मचारियों  पर  चोरी  का  सन्देह  था  उन्हें
 €

 ZEKo  पुना  की  सिविल  पुलिस  को  इस  घटना  की  सूचना  देने  से  वायू  सेना  के  गार्डे-रूम  में

 गया  ?

 मंत्री  कृष्ण  ४
 हां

 इस  बारे  में  कुछ  कर्मचारियों  ने  सैनिक  पुलिस  से  शिकायत  की  है  जिन्हों  ने  मामला

 दर्जे  कर  लिया  है  कौर  वे  जांच  पड़ताल  कर  रहे  हैं
 ।

 रोम  श्रौलम्पिक में  भारतीय  दल

 (Raita बहादुर  सिह  जी  :

 थी  प्र्०  म्०  तारिक
 :

 1११२२.  डा०  राम

 om

 fag  :

 श्री  प्र०  के०  देव

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रोम  श्रोलम्पिक  में  भाग  लेने  वाले  भारतीय  दल  के  सदस्यों  की  कितनी  संख्या  है  शौर

 खन  के  नाम  कया  हैं  ;

 भारतीय  दल  के  सदस्यों  का  चुनाव  किस  आघार  पर  किया  गया  था  ;

 इस  दौरे  पर  कितना  व्यय  किया  गया  ;  कौर

 कया  यह  सच  है  कि  पुलिस  के  एक  डिप्टी  इंस्पेक्टर  जनरल  इस  दल  में  शामिल  हैं

 ag  इस  के  नेता  भी  थे
 ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  ७३  ।  नामों  की  एक  सुची  सभा  पटल  पर

 4:11  जाती  है  |  परिशिष्ट  ३,  भ्रनुचन्थ  संख्या  80]

 भारतीय  खिलाड़ियों  के  चुनाव  का  उत्तरदायित्व  भारतीय  श्रोलम्पिक  संस्था  ak

 संबंधित  राष्ट्रीय  खेल-कूद  फेडरेशन  पर  है  जिन  की  ot  चुनाव  समितियां  हैं  ।  इस  चुनाव के

 fat  भारतीय  श्रोलम्पिक  संस्था  ने  कुछ  agar  प्रमाप  निर्धारित  किये  थे  ।

 मूल  अंग्रेजी में

 4115  (Ai)
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 खिलाड़ियों  के  वापस  जाने  पर  वास्तविक  खर्च  का  पता  सरकार  ने

 व्यथ  में  सरकारी  air  की  मंजूरी  देने  के  लिये  तीन  निन्यानवे  हजार  चार  सौ  चौरासी  रुपयें

 (2,88, va¥  का  ख  मंजूर  किया  है  ।

 दल  के  श्री  अश्विनी  डिप्टी  इन्स्पेक्टर  जनरल  (gfera  हैं  ।.

 इंडिया  सिरेमिक्स  नेल्लोर  को  कोयले  का  संभरण

 र्०
 ल०  रेड्डी  :

 श्री  च््द बकटां  सुनाया 1* ११२३.

 1  श्री  रामी  रेड्डी

 खान  कौर  e  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (®)  क्या  इंडिया  सिरेमिक्स
 नेल्लोर  को  कोयले की  सलप्लाई  नक

 होने  के  कारण  अपना  कारखाना  बन्द  करना  पड़ा  ;

 कोयले  का  संभरण  न  होने  के  FAT  कारण  हैं  ;

 क्या  कारखाने के  बन्द  होने  से  ३००  कर्मचारी  बेरोजगार  हो  जायेंगे

 कोयले  के  सम्भरण  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ;  ak

 (=)  कारखाने  को  पुनः  खोलने  के  लिये  क्या  कदम  उठायें  जा  रहे

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  )  कोयला  नियंत्रक  को  ८

 १६६०  को  कारखाने  से  एक  नोटिस  मिला  था  कि  कारखाना  gy  अगस्त  से  कोयले  के  अभाव  में  बन्द  हो

 जायेगा  ।  परन्तु  वास्तविक  रूप  से  उस  के  बन्द  होने  के  बारे  में  नहीं  बताया  गया  है  ।

 इस  कारखाने  को  कोयला  वाल्टेयर  के  जरिये  भेजा  जाता  है  जो  इस  समय  कठिन  है  ।

 से  (=)  इस  बारे  में  कोई  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  कि  कारखाना  बन्द  हो  गया

 था  नहीं
 ।  तालाबन्दी  नोटिस  प्राप्त  होने  कोयला  नियंत्रक  ने  तीन  वैगन  कोयला  भेजने  की

 व्यवस्था की  ।  उन  की  मासिक  श्रावस्यकता ७  वैगन  की  है  उन्होंने मध्य  प्रदेश  क्षेत्र  से  १०  वैगनों

 की  तदर्थ  मंजूरी  भी

 दी

 है

 ।

 इस  परिवहन  की  प्राथमिकता  के  आधार  पर  व्यवस्था  की  जा  रही  है

 ।

 शिक्षा  संस्थाओं  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  श्रादिम  जातियों  के  लिये
 स्थानों का  रक्षण

 1११२४.  श्री  ब०  चे  कामेल  :
 कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यो  संविधान के  श्रनुच्छेंद  ४६  के  जिस  में  गुरुजीत  जातियों तथा  झ्रनुसूचित

 ध्रादिम  जातियों  के  दिक्षा  तथा  wat  सम्बन्धी  हितों  की  विशेष  सावधानी  से  उन्नति  का  उल्लेख  शिक्षा

 कें  विभिन्न  प्रकरणों  हाई  कालेज  रोक  विश्वविद्यालय )  में  प्रवेश  के  लिये  इन  जातियों

 के  विद्यार्थियों  के  लिये  स्थान  रक्षित  रखे  जाते  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  द्वारा  सहायता  पाने  वाली  सभी  दिक्षा  संस्थानों  में  स्थान

 रक्षित  रखे  जाते  हैं  ;  AK

 Tat  अंग्रेजी  में
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 क्या  सरकार  का  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  बच्चों  को

 विभिन्न  शिक्षा  संस्थानों  में  विशेषतः  दिल्ल  प्रवेश  प्राप्त  करने  में  होने  वाली  कठिनाइयों  को

 टूर  करने  के  लिये  कोई  कारवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  से  (77)  एक  विवरण  सभा  पटल  पर

 रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 कौर  .  भारत  सरकार  ने  सब  राज्य  सरकारों  विश्वविद्यालयों  को  सुझाव  दिया

 है  कि

 (१)  २०  प्रतिशत  स्थान  अनुसूचित  जातियों  ख़ादिम  जातियों  के  विद्यार्थियों

 के  लिये  सुरक्षित  रखे  जायें  ताकि  वें  शिक्षा  संस्थानों  में  प्रवेश  पा  सकें  ।

 (२)  जहां  पर  प्रवेश  प्रवेश-परीक्षा  द्वारा  हो  वहां  पर  ऐसे  विद्याथियों  को  ५  प्रतिशत

 नम्बरों  की  छुट  दी  जाये  यदि  वह  निम्न  प्रतिशतता  seat  परीक्षा  पास  करने  के  लिये

 अपेक्षित  न्यूनतम  स्टेण्डड  से  नीचे  न  गिरती  हो  ।

 (३)  ऐसे  विद्यार्थियों  के  प्रवेश  के  लिये  प्रीतम  राय-सीमा  में  ताने  वर्ष  की  वृद्धि की

 जाय  |

 विश्वविद्यालय ने  पूर्ण  रूप  से  या  झ्रांशिक  रूप  से  इन  सुझावों  को  मान  लिया  है

 कौर  सम्बन्धित  संस्थाओं  को  झ्रावश्यक  निदेश  जारी  कर  दिये  हैं  ।

 प्राथमिक  are  माध्यमिक  प्रावस्थाश्रों  में  सीटों  का  सुरक्षित  रखा  जाना  आवश्यक  नहीं  समझा

 गया  है  क्योंकि  इन  संस्थानों  में  प्रवेश  पाने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  है  ।

 दिल्ली  विश्वविद्यालय  अ्रनूसूचित  जातियों  भर  भ्रनुसुचित  aif  जातियों

 के  विद्यार्थियों  के  प्रवेश  के  लिये  व्यवस्था  करता  है  यदि  वे  प्रवेश  सम्बन्धी  न्यूनतम  दाँतों  को  पूरा

 इस  विश्वविद्यालय  ने  निम्नलिखित  संस्थाओं  में  विद्याथियों  के  लिये  स्थान  सुरक्षित किये  हैं

 दिल्ली  पालीटेक्निक

 लेडी  हाडिन  मेडिकल कालिज

 लेडी  इतीन  कालिज

 मौलाना  ane  मेडिकल  कालिज

 केन्द्रीय  शिक्षा  संस्था  इन्सटिट्यूट  आफ़  |

 दिल्ली  प्रशासन  में  दी

 |
 लो

 राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 1११२४
 ः

 थी  रामेश्वर  टाटिया :

 इकबाल fag  :

 गृह-कार्य मंत्री  ८  Rego  के  तारांकित  प्रदान  संख्या  ७०१  के  उत्तर  के

 में  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  हिन्दी
 को

 दिल्ली  प्रशासन  की  भाषा  के  रूप  में  के  सम्बन्ध  में
 नियुक्त  की  गयी  समिति  की  रिपोर्ट  पर  इस  बीच  विचार  कर  लिया

 मूल  wrt  में
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 यदि  तो  वह  किस  परिणाम  पर  पहुंची  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्री
 गो०  ब०  :  हां  ।

 प्रतिवेदन  के  बारे  में  भारत  सरकार  का  निर्णय  २६  जुलाई  १९५६ को  गृह-कार्य

 मंत्रालय द्वारा  मुख्य  प्रा युक्त भज  दिल्ली को भे जे को  भे  जे  गये  एक  पत्र  में  दिया  गया  है  जिसकी  एक  प्रति  सभा  पटल

 पर  रखी  जाती  है  ।  परिशिष्ट  3,  अनुबन्ध  संख्या  €१]  ।

 बंबई  भिक्षावृत्ति  निवारण  अधिनियम  को  दिल्ली  में  लागू  करना

 रामेश्वर  टाटिया  :

 |  st  राम  कृष्ण  गुप्त  :

 1११२६.
 सरदार  इकबाल  सिंह

 :

 Lat  ato  चे  शर्मा

 क्या  गृह-कार्य मंत्री  १९६०  के  भ्र तारांकित प्रदान  संख्या  ८३१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में
 यह  बताने की  करेंगे  कि  बम्बई  भिखारी  विनियम

 को
 दिल्ली  पर  लागू  करने  का  प्रदान  किस

 पर

 उपमंत्री  :  बम्बई  भिक्षावृत्ति  निवारण  १९५६

 उसमें  उचित  संशोधन  संघ  राज्य-क्षेत्र  दल्ली  में  लागू  कर  दिया  गया  है
 ।  यह  उस

 से  लागू  होगा  जो  कि  मुख्या युक्त  सरकारी  गज़ट  में  अधिसूचित  करे  ।

 भारत  को  विकास  ऋण  निधि  का  ऋण

 ११२७.  श्री  विद्याचरण  शुक्ल  :
 कया  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  को  विकास  ऋण  निधि  का  ऋण  मिलने  में  इस  वर्ष  कुछ

 कठिनाइयों के  कारण  विलम्ब  हो  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  ये  कठिनाइयां क्या  हैं  ?

 उपमंत्री  ब०  रा०  :
 नहीं

 ।

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 भ्रमित  भारतीय  वैज्ञानिक  सेवा

 श्री  पॉगरकर :

 |
 TFL.

 श्रीराम कृष्ण  गुप्त  :

 प  st
 to  do  शर्मा

 fo  मधुसुदन  राव

 क्या  वैज्ञानिक  ara  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  २  १९६०  के  तारांकित set

 संख्या  १२४३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा
 करेंगे

 कि  :

 क्या  सरकर  को  देश  में  afar  भारतीय  वैज्ञानिक  सेवा  के  गठन  के  सम्बन्ध  में  वैज्ञानिक

 कर्मचारी समिति  की  सिफारिशें  प्राप्त  हो  गयी  हैं  are  उनकी  जांच  कर  ली  गती  है  ;  कौर
 at

 मूल  पं प्रे ज़ी  में
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 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है
 ?

 opera  कौर  सांस्कृतिक-कार्य मंत्री  हुमायूं
 :  समिति

 की  तक  चार  aad  हो  चुकी  हैं  परन्तु  यह  श्रमी  तक  अपने  प्रतिवेदन
 को

 अन्तिम  रूप  नहीं  दे

 सकी हैं

 मस्त  उसन  नहीं  होता

 |

 के  faa  fart

 १११२६.  थ्री
 दी०  चं०  दार्मा

 :  क्या  खान
 श्रौर इंधन मंत्री २७

 मंत्री  २७  १६६०

 हालांकि  प्रशन  संख्या  १७६८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  (  करेंगे  कि
 :

 तेल  पाने  के  लिये  बदायूं  site  उन् लानी  के  निकट  छिद्रक-कार्य  शुरू  करने  के  प्रस्ताव
 के

 श्रम्बन्घ  में  श्री  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ;

 भूकम्पीय  att  विश्लेषणात्मक  परीक्षणों  का  क्या  परिणाम  निकला

 fara  शौर  तेल  मंत्री
 क्०  दे०  २६-८-१९६६०  को

 में

 संख्या  १  पर  खुदाई  आरम्भ  की  गयी  श्र  R-E-FERO  तक  उसमें  २३३  मीटर  गहरा  छिद्र  कियां

 जा  चुका था  ।  तेल
 प्रौढ़

 गेस  के  लिये  नहीं  परन्तु  सतह  के  बारे  में  भूतत्वीय  जानकारी  प्राप्त  करने

 के  लिये  at  का  छिद्र  किया  जा  रहा  है
 ।

 भूमि  के  परिणामों  से  पता  चला  है  कि  में  लगभग  १,०००  मीटर  की

 में  चट्टानों  के  निर्माण  में  परिवर्तन
 की

 संभावना  है
 ।

 इस  गहराई  से  ऊपर  के  चट्टान  तीज  हैं  कौर

 तुलनात्मक  रूप  से  भूतत्वीय  रूप  से  कम  महत्व  के  हैं
 प्रौढ़

 इस  गहराई  से  नीचे  के  चट्टान  श्रमिक

 ठोस  हैं  प्रौढ़  वे  गम् बज  की  शकल  के  बने  हुए  हैं  ।

 नवेली  में  मिटटी  साफ  करनें  का  संयंत्र

 gate  ह

 ११३०  4  थ्री  to  च०  माझी

 श्री  नेक  रास  नेगी

 क्या  खान  शौर  घन  मंत्री  यट  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  नवेली  में  मिट्टी  साफ  करने  वाले  संयंत्र  की  सप्लाई  के  लिये  टेंडरों  की  जांच  की

 जा  चकी है

 क्या  किसी  टेंडर  को  स्वीकार  किया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  जिस  फर्म  का  टेंडर  स्वीकार  किया  गया  है  उसका  क्या  नाम  है  पौर  टैंडर

 का  ब्यौरा क्या

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  हां
 ।

 हां

 निदेशक  मंडल  ने  मैसेज  डोर  श्रालिवर  बम्बई  के  टेंडर  मंजूर

 ee
 कर  लिये हैं  ।  यह  प्रस्ताव  एक  मदीनीकृत  संयंत्र  के  संभरण  के  लिये  है  जो  प्रत्येक  श्राठ  घंटे  की

 मूल  wait  में

 «Clay  Washing  Plant
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 पारी में
 १०

 टन  धुली  हुई  मिट्टी  तयार  कर  सकेगा  |  लगभग  सारे  सामान  देश  में  बनेंगे  ।  यह  फ़र्म

 फालतू  पुर्जे  और  waite  इंजीनियरी  का  सामान  भी  देगी  ।  इसके  भ्र ति रिक्त यह  संयंत्र  उनकी

 देखरेख  में  लगाया  जायेगा  |

 काल  के  इस्पात  री-रोलिंग कार खान

 1*११२१  भी  मेनन  :  क्या  खान  इंधन  मंत्री  यह  बताने की

 कि

 क्या  केरल  में  इस्पात  री-रोलिंग  कारखाने  की  स्थापना  करने  के  लिये  कोई  लाइसेंस

 दिया  गया  है

 यदि  तो  यह  लाइसेंस  किस  को  दिया  गया  है

 कारखाने में  काम  कब  दुरू  होगा

 जिस  व्यक्ति  को  लायसेंस  दिया  गया  है  क्या  उसे  इस्पात  तथा  किसी  अन्य  धातु  उद्योग

 का  पूर्व-प्रभुत्व  प्रौढ़

 क्या  सरकार  को  लाइसेंसधारी
 की

 वित्तीय  क्षमता  के  बारे  में  सन्तोष  है
 ?

 खान  इंजन  मंत्री  स्वर्ण  :  हां

 ए०  वी०  थामस  एंड
 कोचीन

 को  ।

 इस  मिल  के  १९६१  के अस्त  तक  पूरा  हो  जाने  की  आशा  है
 ।

 (4)  लाइसेंस  में  एक  विदेशी  सार्थ  के  सहयोग  से  मिल  लगाने  की  व्यवस्था  है  जिनको  श्रावक

 ध्रुव  है  ।

 (=)  राज्य  सरकार  ने  बताया  है
 कि

 सार्थ  के  पास  री-रोलिंग  मिल  लगाने  उसे  चलाने  के

 लिये  वित्तीय  क्षमता  है  ।

 बनारस  विश्वविद्यालय में  श्रायुवंद  पाठ्यक्रम

 1*११३२.  श्री  कालिका  सिंह  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  मंत्रालय  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  में  शुद्ध  श्रायुवेद  पाठ्यक्रम  शुरू  करने
 की

 किसी  योजना  की  जांच  कर  रहा  है

 यदि  तो  प्रस्तावित  योजना  क्या  है  इस  समय  किस  प्रक्रम  पर  है

 क्या  शुद्ध  ब् नायुव द  पाठ्यक्रम  का  नये  एम०  बी०  बी०  एस०  मेडिकल  पाठ्यक्रम से  कोई

 सम्बन्ध  होगा

 यदि नहीं  तो  उसके  कया  कारण  हैं

 क्या  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  ने  आयुर्वेद  कालेज  को  समाप्त  करने  का  स्वयं  सुझाव
 aT  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  कौर  स्नातकोत्तर स्तर  पर  शुद्ध

 आयुर्वेद
 के

 विकास  के  लिये  विश्वविद्यालय  की  के  बारे  में  विश्वविद्यालय  भ्रेनुदान  आयोग

 विचार  कर  रहा  है  ।
 प्रयोग  इस  मामले  को  शीघ्र  ही  एक  विजिटिंग  कमेटी  को

 भेज
 देगा

 ।

 मूल  wast  में



 २४  ISGQ  )  लिखित  उत्तर  vey

 aft

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 atc  वर्तमान aga  दिक  कालिज  को  समाप्त  नहीं  किया
 ज

 रहा  है  परन्तु  उसको

 चिकित्सा  विज्ञान  कालिज  में  परिवर्तित  किया  जा  रहा  है  जिसमें  एम ०
 ato  बी०  एस०

 के
 प्रशिक्षण-की

 व्यवस्था  होगी  जिसमें  आ्रायुवेद  के  तत्व  भी  शामिल  होंगे  ।

 सरकारी क्षेत्र  में  रोजगार

 1११३ ३-  श्री  हरिवचनदखर  माथुर  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि
 सरकारी  क्षेत्र  में  नौकरी  झादि  देने  के  मामले  में  विदेशों  में  शिक्षा

 great  व्यक्तियों  को  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ;  शौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरकारी  क्षेत्रों  में

 लिये  विदेशी  झरता  को  प्राथमिकता  देने  के  बारे  में  कोई  नियम  अथवा  area  नहीं  है
 ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 पेट्रोलियम .  उत्पाद

 श्री  हरजीत  सिह  सरहदी  :

 1१३४.  श्री  सूप कार

 क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सोवियत  तेल  निर्यात  संगठन  के  साथ  हाल  ही  में  हुए  करार  के  अन्तर्गत  पेट्रोलियम

 उत्पादों के  आयात  से  कीमतों  में  कोई  कमी  होगी  ;

 यदि  तो  कितनी  ?

 fara  कौर  तेल  मंत्री  कछ  दे०  ate
 जितने  पेट्रोलियम  उत्पादों

 की  कमी  उसके  आयात  के  लिये  सरकारी  वितरण  इण्डियन  घायल  कम्पनी  लिमिटेड

 श्र  सोवियत  तेल  निर्यात  संगठन  के  बीच  2 Y-\9-Go  को  करार  पर  हस्ताक्षर हुए  थे  bo  तक

 शुक  खेप  ग्राम है  wat  से  यह  अनुमान  लगाना  कठिन  है  कि  रूस  से  कमी  वाले  पेट्रोलियम उत्पादों
 के  ara  का  विभिन्न  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  कीमतों  पर  प्रभाव  पड़ेगा  |

 प्रशासनिक  सकता  विभाग

 PRR RY.  श्रीमती  इला  पाल चौधरी  : क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  संसद की  प्राक्कलन  समिति  कौर  लेखा  समिति

 द्वारा  सरकार  के  ई  की  को  उन  समितियों द्वारा  बतायें wa  प्रशासनिक

 सतकंता विभाग  को  विशेष  छानेबीन  करने  कौर  उनके  बारे  में  शी  घनता  से  प्रतिकारक उपाय  करने
 के  लिये  सौंपने  का  निर्णय  किया  है  ;

 यदि  तो  इस  निर्णय  के  पहचान  प्रदा सिनक  सतकंता  विभाग  को  कितने  मामले  सौंपे

 गये है  ;  शौर

 (7)
 उनके  सम्बन्ध  में  जौ  कार्यवाही  की  गयी  है  उसका  क्या

 है  ?

 मूल  अ्रंग्रेजी  में



 है  लिखित  उत्तर  ६  REKo

 मंत्रो  To  गृह-कार्य  मंत्रालय  का  प्रशासनिक

 विभाग  यह  पता  लगाने  के  लिये  लोक  लेखा  समिति  ak  प्राक्कलन  समिति  जैसी  संसदीय  समितियों

 के  प्रतिवेदनों  की  परिनिरीक्षा  करता  है  कि  इन  समितियों  द्वारा  संसद  को  बतायी  गयीं  प्रनियमिताप्रों

 में  से  किसका  सम्बन्ध  कायें  कुशलता  की  कमी  से  है  ।  ऐसी  जांच  किये  जाने  पर  विशिष्ट  बातों  को

 प्नम्बन्घित  प्रयास  मंत्रालयों  को  ग्रावइ्यक  कार्यवाही  के  लिये  भेजा  जाता  है  ।

 लोक  लेखा  समिति  द्वारा  ag  exe Haare TE में  बताई  गई  ५३  बातें  लोक  लेखा  समिति

 शौर  प्राक्कलन समिति  द्वारा  वर्ष  R&Ko  में  बताई  गई  ६१  बात  विभिन्न  मंत्रालयों को  fara  fara  की

 wt  हैं  ।

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  जिसमें  ae  PExE  के  प्रतिवेदन में  नि  रे ंशित

 wal  के  बारे  में  की  गयी  कार्यवाही  बतायी  गयी  है  ।  परिदिष्ट  ३,  अनुबंध  संख्या  ez]

 बाकी  मामलों  में  कार्यवाही  लम्बित  है  ।

 मंत्रालयों  wt  arian  रिपोर्टों  का  हिन्दी  संस्करण

 *
 RWIE  श्री  प्रकादावीर  शास्त्री  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सभी  मंत्रालयों  की  विधिक  रिपोर्टों  के  हिन्दी  संस्करण  संसद्  सदस्यों

 को  उनके  ७५  संस्करण  के  साथ  नहीं  बांटे  जाते

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  संसद्  के  पिछले  अधिवेशन  में  कुछ  मंत्रालयों की  हिन्दी  रिपोर्टे

 छन  मंत्रालयों  की  बजट  संबंधी  मांगों  पर  चर्चा  समाप्त  हो  जाने  के  बाद  बांटी  गई  थीं

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  स्थिति  में  सुधार  के  लिये  क्या  कदम  उठाने
 क

 विचार है  ?

 गह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  १४  मंत्रालयों की  वार्षिक  रिपोर्टों

 के  हिन्दी  संस्करण  ate  तीन  मंत्रालयों  की  वार्षिक  रिपोर्टों  के  हिन्दी  सम्बन्धित  मंत्रालयों

 के  रुझानों की  चर्चा  होने  से  पूर्व  बांटे गए  ।

 सात  मंत्रालयों  की  विधिक  रिपोर्टों  के  हिन्दी  श्रपनी  wart  सम्बन्धी चर्चा

 ward  हो  जाने  के  बाद  बांटे  गए  ।

 कुछ  मंत्रालयों  को  श्रपनी  वार्षिक  रिपोर्टों  के  हिन्दी  संस्करण  को  छापेखाने

 करने  में  कठिनाइयां  पेरा  साईं  ।  हिन्दी  जानने  वाले  स्टाफ  की  कमी  होने  से  कुछ  मंत्रालयों को  भी

 इस  काय  में  देरी  हुई  ।  वारिक  रिपोर्टों  के  हिन्दी  रूपान्तर ों  को  अंग्रेजी  रूपान्तर ों  के  साथ  वितरण

 लिये  सब  मंत्रालयों  को  ares  दिये  गये  हैं  ।

 वापस  पर  सोने  का  पकड़ा  जाना

 1११३७.  श्री  रघुनाथ  fag:  en  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि
 ७  ERO

 की  रात  को  दमदम  हवाई
 के

 सीमा  शुल्क
 अधिकारियों ने  बैंकाक  से  पश्चिम  की  कौर  जाने  वाले  एक  यात्री  से  सोने की  १६  छड़े ंदें पेड़ों  ;

 यदि  तो  इस  घटना  का  क्या  व्यौरा  है
 ?

 wast  में



 १५  १८८२  लिखित  उत्तर  र  ¥ ES

 तथा  श्रमिक  व्यय  मंत्री
 ब्०  गोपाल  रेड्डी )

 झोर  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  जिसमें  इस  बारे  में  sata  दिया  हुआ  है
 ।

 विवरण

 REKo  की  रात्रि  को  अ  गायक  से  एक  अमरीकी  श्री  एम०  ज०  बले कली

 कलकत्ता  के  दमदम  हवाई  गड्डी  पर  पहुंचा
 ।

 श्री  बलैकली को  उसी  रात  \9-G-Qo C5 की

 प्रात  :  २  बजे  के  वायुयान  से  कराची जाना  था  ।  दमदम  हवाई  प्रति  पर  सीमा-शुल्क  अधिकारियों

 को  संदेह  हो  गया  are  उन्होंने  श्री  बलैकली  की  तलाशी  लेने  का  निर्णय  किया  ।  तलाशी  लेने  से  पहले

 उन  से  पूछा  गया  कि  क्या  उनके  पास  कोई  ऐसी  वस्तु  है  जिसकी  घोषणा  जरूरी  है  ।  उसने  बताया  कि

 उसके  पास  कुछ  सोना  है  कौर  उसके  पास  से  एक  रेशमी जाकट  ले  ली  गयी  जिसमें सोने  की  १८  छड़

 थीं  ।  उसने  एक  सोने  की  छड़  कौर  दी  जो  चिपकने  वाली  पट्टी  से  उसके  पैर  में  लिपटी हुई  थी  ।

 सोने  का  वजन  मूल्य  कमदी  ६००  तोला  कौर  ७८,०००  रुपये  पाया  गया  इस  मामले में

 जांच  पड़ताल जारी  है  ।

 विदेशी  मुद्रा  विनियमों का  उल्लंघन

 थी  इन्द्रजीत गुप्त
 १  ref  श्री  स०  Ato  बुर्जों

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  RRYE-Ke  में  विदेशी  मुद्रा  विनियमों  के  उल्लघंन  की  सब  हे

 पथिक  घटनाएं  हुईं  ;

 यदि  तो  इन  घटनाओं  को  रोकने  के  लिये  सरकार  ने  कया  कार्यावाही  की  है  ;

 कितने  मामलों  में  न्याय-निलंबन  की  कार्यवाही  शुरू  हो  गयी

 राजस्व कौर  waits  व्यय  मंत्री
 ब०  गोपाल  :

 हां  ।

 इस  संख्या में  वृद्धि  से  पता  चलता है  कि  प्रवर्तन  निदेशालय  डायरेक्टरेट

 पूरी  तरह  सतक  है  कौर  भ्रपराधघों  को  पकड़ने  अपराधियों  को  दण्ड  देने  के  बारे  में  इसने

 कारी पग  उठाये  हैं  ।

 इस  वर्ष  (2&X8-fo)  दर्जे  किये
 गये  मामलों में  से  YoX  मामलों  में  न्यायिक

 वाही  की  गयी  है  ।

 पंजाब  धौर  हिमाचल  प्रदेश  में  निर्वाचन

 1११३९. श्री  हेमराज  :  क्या  विधि
 मंत्री

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  पंजाब  कौर  हिमाचल

 प्रदेश  के  हिमाच्छादित  क्षेत्रों  में  जल्दी  निर्वाचन  कराने  के  लिये  जैसा  कि  विधि  मंत्री  ने  लोक-सभा  मैं

 १  १६६०  को  लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक
 पर  हुई  चर्चा  में  भाग  लेते  हुए  सुझाव

 दिया  कया  प्रगति  हुई  है
 ?

 उपमंत्री  (eit  हज़ार नवीस  )  :  यह  मामला  इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन  है  ak

 निकट  भविष्य  में  इस  पर  निर्णय  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 अंग्रेजी  में



 aves  लिखित  उत्तर  ६  १९६०

 पिछड़े हुए  वर्गों  के  लिये  समाज  कल्याण  योजनायें

 राम  कृष्ण  गुप्त

 रामेश्वर  टाटिया
 क्  १४०

 सरदार  इकबाल  सिह

 eft  fo  मधुसुदन राव

 गृह-कार्यों मंत्री  ३०  ATS,  १९६६०  के  तारांकित प्रदान  संख्या  ११८१  के  उत्तर के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पिछड़े  हुए  वर्गों  के  कल्याण  सम्बन्धी  योजनाश्रों  को  समुचित  रूप
 से

 क्रियान्वित  करने  के  लिये  केन्द्रीय  समय  समिति  की  नियुक्ति  का  प्रस्ताव  किस  प्रक्रम  पर  है
 ?

 गृह-कार्य  उपमंत्री  (sitar  सम्बन्धित  मंत्रालयों  wk  योजना  आयोग से

 प्रार्थना  की  गयी  है  कि  वे  उन  व्यक्तियों  के  नाम  बतायें  जिन्हें  वे  समिति  में  मनोनीत  करना  चाहते  हैं  ।

 रूरकेला  में  तेल  की  पाइप-लाइनों का  कारखाना

 SPQ  eee.  श्री  विद्याचरण  शुक्ल
 :

 क्या  खान  शौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि

 रूरकेला  तेल  की  पाइप-लाइनों  के  कारखाने  में  उत्पादन  शुरू  होने  की  कौनसी  तिथि

 निर्धारित की  गयी  है  ;

 शभ्रासाम  तेल-क्षेत्र  से  गोहाटी  ak  वरौनी  तक  तेल  की  पाइप-लाइनें  ले  जाने

 काम  कब
 शुरू  होगा

 !

 fara ate  तेल  मंत्री  क्०  दे०  :  १९६०  में  ।

 पाइप  लाइन  का  वास्तविक  निर्माण  १९६६०  में  प्रारम्भ होगा  ।

 विदेशी  जाने  वाले  भारतीयों  को  यात्रा  कोटा

 1*११४२.  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  ah  हाल  ही  में  विदेशों  में  जाने  वाले  भारतीयों  को  फिर  से

 भूत  यात्रा-कोटा  देने  की  मांग  पर  विचार  किया  है  ;

 यदि  मुद्रा  की  निर्बाध  सीमा  को  फिर से  २७०  रु०  कर  दिया  जाये

 भ्रमणा
 बढ़ा  कर

 ५००
 रू०  कर  दिया  जाये  तो  इस  से  श्रेय-व्यवस्था पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ;

 atk

 दीवान  प्रतिबन्धों  से  विदेशों  से  धन  भेजने  पर  क्या  प्रभाव  पड़ता  है
 ?

 कौर  सैनिक  व्यय  मंत्री  बे०  गोपाल  :
 जी  परन्तु  हमारी

 विदेशी  मुद्रा  की  कठिनाई  को  देखते  हुए  सरकार  ने  श्रभी  मूलभूत  यात्रा  बहाल न  करने  का
 फैसला  किया  है  ।

 यदि  यह  माना  जाय  कि  विदेश  जाने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  वही  रहती  है  जो  इस

 समय  तो  विदेशी  मुद्रा  के  व्यय  में  लगभग  ११७  लाख  रुपये  की  वृद्धि  होगी  यदि  सीमा  बढ़ा  कर  २७०

 रुपये  कर  दी  जाये  ।  और  यदि  सीमा
 बढ़ा  कर  ५००

 रुपये
 कर  दी  जाये

 तो  cee 4

 प्रंग्रेजी  में
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 लाख  रु०  वृद्धि  होगी  ।  वास्तविक  अतिरिक्त  उत्तरदायित्व  बहुत  afar
 होगा  क्योंकि

 सीम  में  वृद्धि  होने  से  बहुत  बड़ी  संख्या  में  व्यक्तियों  के  विदेश  जाने  की  संभावना  है
 ।

 विदेशी  यात्रा  पर  वर्तमान  प्रतिबन्धों  से  विदेशों  से  घन  के  प्रेषण[पर
 कोई

 उल्टा  प्रभाव

 नहीं  पड़ा  है  ।

 निवेली  उब  रक  परियोजना  के  लिय  सोनें

 सुबोध  ह

 1*₹१४३  श्री  रा०  Wo  माझी

 state  राम  नेगी

 क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 कया  निवेली  seen  परियोजना  के  लिये  श्रावक  संयंत्र  श्र  मशीनें  प्राप्त  हो  गई  हैं

 झोर
 ॥...

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्यां  कारण  हैं  उन  के  कब  तक  पहुंचने  की  आशा  है
 ?

 खान  शौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  (4)  कौर  (@)  जी  नहीं  ।  निगम

 द्वारा  मैसेज  पिस्चबामग  fire  (Messrs  Pintsch  Bamag-Linde)  परिश्रमी  जमाने  श्र

 झन्सालडों  (Messrs  Ansaldo)  इटली  के  साथ  की  गई  संविदाओं  के  श्रतुसार  मशीनों

 शौर  उपकरणों  का  संभरण  इस  महीने  आरम्भ  हो  कर  PEE 2  तक  समाप्त  होगा  |

 क्या  सरकार  के  बजट  का  alan  वर्गीकरण

 ग  ११४४.  दी०  चल  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (=)  PEXO-Y8  से  PEXY-NE  तक  केन्द्रीय  सरकार  के  प्रत्येक  के  बजट  का  श्रमिक

 वर्गीकरण  तेयार  करने  के  बारे  में  अरब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ;

 उस  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  कब  तक  रखे  जाने  की  सम्भावना  है
 ?

 वित्त  उपमंत्री  तारक इव री  (#)  आंकड़ों  के  छांटने शर  विभिन्न  मदों

 में  उन  के  पुनवंर्गीकरण  का  काम  लगभग  समाप्त  हो  गया  है  ।  इन  ५  को  विनियोग  लेखों  में  उपलब्ध

 भ्रांतियों  से  चक  करने  मिलाने  में  पर्याप्त  समय  लगेंगे  |

 इस  कायें  के  समाप्त  होने  पर  परिणाम  घोषित  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जायेंगी  ।

 रही  लोहा  परिष्करण  उद्योग

 ११४५
 थी  नो०  बन०  ठाकुर

 कया
 खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्रणा  परिषद्  में  रद्दी  लोहे  का  परिष्करण  करने  के

 को  सीधा  प्रतिनिधित्व प्राप्त  है  ;  और

 यदि  तो  उस  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 एएए
 मूल  अंग्रेजी  में

 %Scrap  processing  industry
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 खान  site  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  :  नहीं

 इस्पात  उद्योग/व्यापार  के  अलग-प्रलय  विभागों  को  sera  प्रतिनिधित्व  देना

 भावुक नहों  समझा  गया  है

 महाराष्ट्र में  बहुप्रयोजन  स्कूल

 .1१३२-  श्री  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  महाराष्ट्र  के

 वाड़ा  प्रदेश  में  जब  से  बहु  प्रयोजन  स्कूलों  की  योचना  आरम्भ  हुई  तब  से  कितने  ऐसे  स्कूल  खोले  गये

 हैं ?

 दिक्षा  मंत्री  का  ला०  :  २२  (१०  सरकारी  १२  गैर-सरकारी )

 नेपाल को  सहायता

 1२१३३.  श्री  दी०  चे  शर्मा  :  क्या  वित्त  मंत्री  २४  १९६०  के  अतारांकित  wet

 संख्या  ४०३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नेपाल  सरकार  को  उन  की  विकास  योजना  की  कार्यान्वित  के  लिये  जो  सहायता  दी  जा

 रही  उसमें  site  क्या  प्रगति  हुई  है  ;

 wa  तक  कुल  कितनी  सहायता  दी  गई  है  ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  नेपाल  को  भारतीय  सहायता  कार्यक्रम के
 फरवरी  REKO  से  निम्न  प्रगति हुई  है

 (१)  निम्न  क्षेत्रों  में  १८  करोड़  रुपये  तक  सहायता  स्वीकार की  गई  है

 (१)  श्रौद्यातिकी  का  विकास

 (२)  पशु  चिकित्सा  सेवाओं  का  विकास

 (३)  त्रिभुवन  विश्वविद्यालय का  विकास

 (४)  वन  विद्या  का  विकास

 (५)  राष्ट्रीय  प्राभिलिखों की  स्थापना

 (६)  औद्योगिक  सम्पदाश्मों  की  स्थापना  ;  कौर

 (9)  इंजीनियरिंग स्कूल  की  स्थापना ।

 नेपाल  सरकार  तथा  विकास  बोर्डों  शादी  के  द्वारा  विभिन्न  संस्थानों  को  निम्न  राशि  भ्रनुदान
 देना

 (&)
 g ad  करार  के  श्न्तगंत  छोटी  सिंचाई  ate  जल  संभरण  बोझ  को

 ५.४५
 लाख

 रुपये

 (२)  PEE  करार  के  ि प्रच्तगत  छोटी  सिचाई  ak  जल  संभरण  बोर्ड  को  ६  लाख  रुपये

 (३)  प्रादेशिक परिवहन  संगठन  को  १२  लाख  रुपये

 (४)  faery  संस्थानों  को  १.  २०  लाख  रुपये  त्रिभुवन  श्रादर्द  विद्यालय  को

 G0,000
 रुपये  श्र  गांघी  स्मारक  निधि  को  Yo,ooc  रुपये  |
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 (५)  प्रसृति  गृह  तथा  बाल  कल्याण  बो  को
 १.५

 लाख  रुपये

 (६)  ग्राम  विकास  बोड़
 को  ५

 लाख  रुपये
 ;

 कौर

 (3)  कामों/सर्वेक्षण  सम्बन्धी  प्रगति  नीचे  दी  जाती  है  :--

 (१)  त्रिभुवन  राजपथ  की  देखभाल  की  जाती  सड़क  चौड़ी  मोड़ों  को

 आसान  करने  तथा  उतराई  चढ़ाइयों  को  सुधारनेका  काम  पुरी  तर  ह  चल  रहा  है
 |

 त्रिपक्षीय  करार  के  रक्सौल
 बनवा-पोखरा

 (२)

 काठमंडू-त्रिसूली  नेपालगंज--सुरखेत

 काठमंडू-सिधघौली-जनकपुर

 वराड़ी  सड़क  ok  कृष्णनगर-पियूथाना सड़क  पर  काम  प्रगति  पर  है
 ।

 काठमांडू-वसूली  सड़क  को  ट्रकों  के  चलने  योग्य  बनाने  का  काम  वर्षा  के  शीघ्र

 ध  आरम्भ  होगा ।  वर्षा  से  पूर्व  यह  जीप  चलने  योग्य  बनाई  गई
 थी  ।

 धन कुट्टा  काठमांडू-पोखरा  सड़क  साल्यान-बिपूथान  सड़क  का

 काम  भी  शीघ्र  ही  आरम्भ  किया  जाने  वाला  है  ।

 (3)  छोटी  सिचाई  परियोजनाओं  के  पोखारा  काम  पर  राजगीरी  का  काम

 चोटी  तक  पहुंच  गया  है  ।  फिरके  खोला  पर  पुल  पूरा  हो  चुका  है  श्नौर  उपयोग
 के

 लियें  खोल  दिया  गया  है
 ।

 टिका  भैरो  में  २३  पुल  झर  पुलिया
 बनाई

 गई  हैं  शौर

 शेष  १७  का  काम  प्रगति  पर  है  ।  wer  छोटी  सिचाई  परियोजनाओं का  काम  भी

 प्रगति पर  है  ।

 (४)  श्रमलेखगंज  वालम्पू  ag  जल  संभरण  योजनायें  पूरी  हो  चुकी  हैं  ।

 (५)  त्रिशूली  जल-विद्युत  परियोजना  के  बारे  में  हैड  पावर

 संतुलन  कारी  जलाशय  कौर  त्रिशूली  नदी  के  ऊपर  पुल  के  कार्यकारी

 प्राक्कलन  तयार  हो  चुके  हैं  ।  परियोजना  क्षेत्र  में  कर्मचारियों  के  क्वाटर

 मिलाने  वाली  सड़कों  के  निर्माण  का  कायें  ठेके  पर  दिया  गया  है  कौर काम  होने

 वाला  है  ।  त्रिशूली  पुल  का  छोटा  ढांचा  बनाने  का  काम  हाल  ही  में  ठेके  पर  दिया

 गया  है  ।  शेष  कामों  के  लिये  टेंडर  मंगवाने  का  प्रबन्ध  किया  जा  रहा  है  ।  ४
 लाख

 रुपये  के  मशीनें  प्राप्त  हो  चुकी  हैं  ।

 (६)  25, VRE aT  मील  की  त्रिकोण  माप  १,८२८  लानियर मील  तिरछा  रखने  का

 काम  पुरा  हो  चुका  है  ।  RR, ARV  वर्ग  मील  का  वक्ष  १७,३३६  वर्ग  मील  का

 साफ  नक्शा  तेयार  हो  चुका  है  ।

 (४)  प्राम  छोटी  कौर  सड़कों  के  क्षेत्रों  में  श्रमिक  शिल्पी  सहायता

 दी  गई  है
 ।

 इंजीनियरी  स्कूलों  ग्राम्य  संस्थाओं  में  श्रम्यधियों  को  प्रशिक्षण  दिया

 जा  रहा  है
 ।  फरवरी  १९६०  से  विभिन्न  क्षेत्रों  में  लगभग  १७  are  शिल्पी

 चारी  गये थे  ।

 लगाया
 गया  है  कि  १  अप्रैल  rays  से  श्राज  तक  नेपाल  को  उन  की  विकास

 योजनाओं  के  लिये  शिल्पी  तथा
 श्रमिक  सहायता  देने  में  ४१०  लाख  रुपये  खर्चे  श्रा  चुके  होंगे  ।
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 सरकारी  इमारतों  में  ताश  खेलना

 ei AG नेक  राम  नेगी

 1२१३४.  श्री  बहादुर  सिह

 श्रीराम  कृष्ण  गुप्त

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 कया  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  हाल  ही  में  सरकारी  कर्मचारियों  को  सरकारी

 इमारतों  में  ताश  खेलने  से  रोक  दिया  है  ;

 यदि  तो  इसका  क्या  कारण  है  ;

 सरकार  ने  इस  अपराध  वालों  के  लिये  दंड  निर्धारित  किया  है
 ?

 उपमंत्री  :  सरकार  ने  ऐसी  कोई  हिदायत  जारी

 नहीं की  है  ।

 तथा  प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता  |

 कांगड़ा  में  तम्बाकू की  खेती

 1२१३५. श्री  हेम  राज  :
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  कांगड़ा  जिले  में  बहुत  थोड़ी  भूमि  में  तम्बाकू की  खेती  होती

 क्या  यह  सच  है  कि  वाणिज्यिक  कामों  के  लिये  इस  जिले  में  तम्बाकू  नहीं  बीजा  जाता  ;.

 क्या  यह  सच  है  कि  कांगड़ा  जिला  को  ८५  पर  उत्पादन  शुल्क  से  मुक्त रखा  गया
 था  ;

 पिछले  तीन  वर्षों  में  कांगड़ा  जिले  से  तम्बाकू  के  उत्पादन  शुल्क  से  कितनी राय  हुई  ;

 तम्बाकू  के  उत्पादन  शुल्क  के  लिये  कितने  कर्मचारी  नियुक्त  किये  गये  तथा  उपरोक्त

 अवधि  में  उन  पर  कितना  व्यय  हु
 ?

 वित्त  मंत्री  सोराबजी
 :  जी  हां  ।

 (a)  सामान्यतया  वाणिज्यिक  प्रयोजन  के  लिये  इस  जिले  में  तम्बाकू  नहीं  बोया  जाता  ।

 जंगल  कौर  मरूस्थल  क्षेत्र  योजना  के  तगत  प्रयोगात्मक  उपाय  के  तौर पर

 कांगड़ा  जिला  में  तम्बाकू
 की

 खेती  पर  पहले  उत्पादन  शुल्क  नहीं  लगता  था
 ।  ges  में  इस  योजना के

 स्थान  पर  भ्रधिकारी-क्षेत्र  योजनाਂ  लाई  गई  जिस  के  ग्रन्तगंत  तम्बाकू  की  खेती  अधिसूचित

 रूप  से  गैर  we  गेर  भ्र धि सूचित  रूप  से  वाणिज्यिक )
 क्षेत्रों

 में

 जित  कर  दी  गई  ।  अधिसूचित क्षेत्रों  में  साधारणतया  सब  भूतपूर्व  जंगली  मरुस्थल  क्षेत्र

 तथा  मैदानों  के  एसे  ही  न  उगने  वाले  क्षेत्र  anise  हैं  ।  जिन्हें  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  नियमों

 eve F faay के  नियम  १५  कौर  १६  में  निर्धारित २०  पेटों  श्र  १००  पौंड  की  कुल  के  प्रस्तुत

 क्षेत्र प्घिसुचित करने  का  अधिकार  दिया  गया  मुख्य  रूप  से  स्थानीय  हालतों
 प्रौढ़  इस  विचार

 fiat  अंग्रेजो  में
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 से  कि  योजना  इस  प्रकार  से  चलाया  जाय  बड़ी  संख्या  में  छोटे  खेतिहरों  को  छोड़  दिया

 काम  करते  हैं  ।  तदनुसार  कांगड़ा  जिले  में  छः  सेटों  तक  खेती  करने  वालों  श्र
 ४०

 पौंड
 तक

 पैदा  करने  वालों  को  उत्पादन  शुल्क
 से

 मुक्त  रखा  गया  है
 ।

 fa)
 ध्या  ay  केन्द्रीय

 Peyo—¥s  २४,५३०  रुपये

 PEYS—YE  २३,६२०  रुपये

 १६५६-६०  .  ३३,०३८  रुपये

 (१)  करें  की  नियुक्ति

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  इंस्पैक्टर  एक

 केद्रीय  gaa  सिपाही

 (२)  वर्ष  व्यय

 ReYV—¥S  पद  ०  रुपये

 PRYS—RE  SENS
 पीच

 ”
 REXE-—Go  ५,०५२

 दिल्ली  में  राजनीतिक  का  पोगो  वित्तीय  सहायता

 1२१३६.  श्री  दी०  च०  फार्मा  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 REqo  में  aa  तक  दिल्ली  के  कितने  राजनीतिक  पीड़ितों  ने  वित्तीय  सहायता  सरकार

 से  मांगी है  ;  at

 कितने  लोगों  को  ag  सहायता दी  गई  है  ?

 गृहकार्य
 मंत्री  गो०  ब्०

 हे  &-G-G0  TH  ६३

 ३१-८-६०  तक  '४€  |

 श्रस्पृद्यता  श्रधघिनियम

 1२१३७.  श्री  दी०  चल  फार्मा  क्या  गह-किये  मंत्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि

 १६५६  में अरब  तक  भारत  में  अस्पृश्यता  प्रीमियम  SeXy  के  ग्रन्तगंत

 कितने  भ्रपराषों  के  मामले  उठाये  गये  हैं  ;

 कितने  प्रतिशत  मामलों  में  अभियुक्तों  को  दंड  मिला  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय
 में  मंत्री  :  सुचना  एकत्रित  की  जा  रही

 है  ak  यथाशीघ्र  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 गाजीपुर  का  फोम  का  कारखाना

 Peels  श्री  न  प्र०  सिह  क्या  वित्त  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १६५८-५६ में  गाजीपुर में  अफीम के  कारखाने  को  कितना  शुद्ध  लाभ  हुआ  ;

 र

 मूल  stat  में
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 श्रमिकों को  बोनस  के  रूप  में  कुल  कितना  धन  दिया  गया  ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  ८१,७५,५९५  रुपये  |

 कुछ  नहीं
 ।

 ae  कारखाना  कोई  व्यापारिक  संस्था  नहीं  है  कौर  इस  के  ज्यादातर
 कमेंचारी मादक द्रव्य विभाग मादक  द्रव्य  विभाग  में  नियमित  रूप  से  काम  करते  हैं  इसलिये

 ara  में  हिस्सा  बटांने  का  सवाल  ही  पैदा  नहीं  होता  ।

 दिल्ली  में  अपहरण  क  मामले

 1२१३९.  श्री  वी०  Wo  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 दिल्ली  में  eR  मंसब  तक  अपहरण  के  कितने  मामले  हुए  हैं  ;

 उन  में  कितने  लड़के  ate  कितनी  लड़कियां  थीं  ;

 उन  में  से  कितने  ढूंढ  लिये  गहरे  ;  कौर

 दोष  को  ढूँढने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०
 ०  :  २५.८.६०  तक  ६

 लड़के
 )

 स्त्रियां
 स्प

 ४  ।

 दोष व्यक्तियों को  ढूंढने  के  लिये  जोरदार  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं
 ।

 उन  के
 मामलों

 की
 जांच

 ave  खोज  जारी  है

 दिल्ली  में  उद  का  विकास

 २१४०.  श्री  वी०  कीं  शर्मा  :  कया  वैज्ञानिक  श्रनुसंघान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 Far  दिल्ली  प्रशासन ने  REKE-Ke  में  केन्द्रीय  सरकार  को  उद्  भाषा  के  विकास
 के  हेतु  भ्र तु दान  के  लिये  कोई  प्रस्ताव  भेजा  है  ;

 यदि  तो  प्रस्ताव  का  क्या  स्वरूप  है
 ?

 भ्रनुसंधान  site  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  :

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता

 ्
 शिमला  क  पास  बालिका  श्राम

 1२१४१-  श्री  दी०  च०  शर्मा  :
 कया  दिक्षा  मंत्री

 ८  १६६०  के  अतारांकित प्रदान  संख्या

 ३६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  शिमला  के  पास  एक  बालिका

 स्थापित  करने  में  wa  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 नाला

 एज  अंग्रेज़ी  में
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 ०  से  शिमला  के  पास  समर  हिल

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०

 के  एक  दान  दी  गई  इमारत  में  एक  बालिका  sere  खोल  दिया  गया  है
 |  इस  समय  वहां  १९

 बालिकाएं हैं  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  शस्त्रास्त्र  प्रीमियम  क  श्रन्तगत  मामल

 २१४२.  श्री  दी०  do  शर्मा  :  क्या  गृह-क्लार्क  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दास्त्रास्त्र  अधिनियम  के  अन्तर्गत  (eye  में  हिमाचल  प्रदेश  में  कुल  कितने  व्यक्ति

 गिरफ्तार  किये  गये

 उन  में  से  कितने  लोगों  को  दंड  sit

 बिना  लाइसेंस  शस्त्रास्त्र  बनाने  को  रोकने  के  लिये  क्या  कार्रवाई  करने  का  विचार

 किया  गया  है
 ?

 १३१ गह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री

 २

 पुलिस  निगरानी  .  रही है  ।

 पंजाब  में  त्रिवर्षोध  स्नातक  पाठयक्रम

 1२१४३  श्री  दी  चे  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पंजाब  के  किन  स्थानों  पर  त्रिवर्षीय  स्नातक  पाठ्यक्रम
 के

 लिये  कालेज  स्थापित

 किये  गये

 PELE  में  इन  कालेजों  को  कितनी  सहायता
 दी

 गई  थी
 a

 कब

 जिन  कालेजों में  विज्ञान  पढ़ाने की  व्यवस्था है  उनको  कितनी  विशेष  सहायता  दी  गई  है

 था  देने  का  विचार है

 इन  कलेजों  में  विज्ञान  सम्बन्धी  उपकरण  के  लिये  कितनी  सहायता  देने  का  विचार है
 ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  विवरण  संलग्न  ।  परिशिष्ट

 १,  श्रीगन्ध  संख्या  £३]

 ATH,  PERO  में  १२,६  २,०००  रुपये  दिये  गये  थे  ।

 )  तथा  त्रिवर्षीय  स्नातक  पाठ्यक्रम  योजना  के  sera  दी  गई  सहायता  में  विज्ञान

 की  पढ़ाई  कौर  विज्ञान  सम्बन्धी उपकरण  का  उपबन्ध  किया  गया  है  ।  ऐसे  कालेजों  को  कोई

 विशेष  सहायता  नहीं  दी  जाती ।

 कालेज  अध्यापकों  कें  वेतन-क्रम

 1२१४४.  श्री
 दिये  शर्मा  :  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 REXE—Ke  में  कालेज  अध्यापकों  के  वेतन  क्रम  बढ़ाने  के  लिये  प्रत्येक राज्य  सरकार

 को  केन्द्र न
 |  कितना  अनुदान  मंजूर  किया  ak

 कया

 सब

 रायों  हें  अनुदान  का  an
 my
 किया है  ?

 fra  अर अंग्रेज़ी  में

 1115  (Ai)
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 आयोग  द्वारा  इस  काम  के  लिये  विश्वविद्यालयों  को  दिये  गये  झ्रनुदान  को  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न

 परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  €४]  ।
 इस  के  लिये  राज्य  सरकारों  को  अनुदान  नहीं

 दिया  जाता  ।  भ्रनुदानों  के  उपयोग  के  बारे  में  श्रभी  पूरीਂ  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  हुई  है  ।

 लक्की  में  का  विकास

 TRV.  श्री  दी०
 चं०  शर्मा :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  लक्की

 द्वीप  में  संघ  राज्य-क्षेत्र  में  दिक्षा के  विकास के  लिये  CRYR—To  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 दिखाये  परिशिष्ट  3,  प्रबन्ध  संख्या  ey]

 इस्पात का  उत्पादन

 1२१४६.  श्री  दो०  चे  कया  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 LEXE—Ko
 में  इस्पात  का  कितना  उत्पादन  gat  ar

 में  प्रति  व्यक्ति  इस्पात  की  खपत  में  कितनी  वृद्धि  हुई  है

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  PEYE—Ro  में

 तैयार  इस्पात का  उत्पादन  १८७१०००  टन  था  |

 PEXYS—Fo  में  उपयोग  १.४३  पौण्ड  बढ़  गया है  ।

 मणिपुरी  नृत्य

 1२१४७.  श्री  दौ०  wo  कया  वैज्ञानिक  अनुसंधान  कौर
 सांस्कृतिक-कार्य

 मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगें कि  :

 क्या  संगीत  नाटक  अकादमी  ने  १€  ५८-५९  REXYE—GO  में  मनीपुरी  नृत्य  को

 प्रोत्साहन  देने  के  लिये  वित्तीय  भ्रनुदान  दिया
 कौर

 यदि
 तो  कितनी  राशि  दी  है

 ?

 oder  शौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री gave  हां  ।

 PENo—VE  20,000  रुपये

 REYE—Fo  २७,०००  रुपये

 दल्ली  में  प्राइमरी  स्कूल

 1२१४८.  श्री  दी०  चे  शर्मा
 :

 क्या  शिक्षा  मंत्री यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 दिल्ली  में  कितने  प्राइमरी  सकल

 उन  में  कितने  विद्यार्थी पढ़ें  रहे

 मूल  अंग्रेज़ी  में
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 क्या  दिल्ली  में  तुर तत  प्राइमरी  स्कूलों  की  संख्या  बढ़ाना  जरूरी  शौर

 यदि  तो  इसके  लिये  क्या  कार्रवाई  की
 गई  है

 ?

 गवारा  मंत्री  का ०  ला०  :  ६४५.

 लगभग  R,LE,o 00.

 नहीं  ।

 प्रदेश  उत्पन्न  नहीं  होता

 पंजाब  में  तब
 ae

 क  की  खेती

 २१४६.  श्री  दी०  चं०  शर्मा
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 REYE—o  में  पंजाब  में  कितनी  भूमि  में  तम्बाकू  की  खेती  की

 उस  पर  उत्पादन  शुल्क  से  कितनी  art

 REXE—FO  में  विदेशों  को  तम्बाक्  भेजने  के  लिये  कया  प्रयत्न
 किये  कौर

 पंजाब  में  क्रेता द्र ों  के  प्रभाव  में  खेतिहरों  के  पास  कितना  माल  पड़ा  रहा  कौर  उसका

 मूल्य  कितना

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  ,G8o  एकड़  |

 चूंकि  किसी  राज्य  विशेष में  पैदा  तम्बाक को को  बिना  शुल्क  राज्य  में  या  बाहर एक

 स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  भेजने  की  शबनमी  कौर  शुल्क  लाइसेंस  वाले  से  लिया  जाता  है  जो

 आखिरकार  घरेलू  उपयोग  के  लिये  इसे  साफ  करता  इसलिये  किसी  राज्य  में  तम्बाकू  की  किसी

 फसल  से  मिलने  वाले  उत्पादन-शुल्क  की  राशि  सही  सही  नहीं  बताई  जा  सकती  ।  पंजाब  में

 FEXE—Ko  में  तम्बाक की की  खेती  से  संभावित  का  च्  २५.  १०  लाख  रुपये  लगाया

 गया है  ।

 तम्बाकू  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  निम्न  उपाये  किये  गये  हैं

 (१)  विदेशों  में  तम्बाकू  एकस्वाधिकारियों  कौर  प्रसिद्ध  सिगरेट  निर्माताश्रों  को  तम्बाक्

 के  नमूने  भेजे  जाते  हैं  तथा  विदेशों  में  भारतीय  राजदूतावासों  में  शो  केसों  में  इनका

 प्रदर्शन किया  जाता  है  ।

 (२)  श्रस्तर्राष्ट्रीय  प्रदर्शनियों  व्यापार  मेलों  में  तम्बाकू  का  प्रदान  किया  जाता  है  ।

 (३)  द्विपक्षीय  व्यापार  करार  में  तम्बाकू  श्यामल  किया  जाता  है  |

 (४)  जर्मनी  शौक  के  भ्रनुसार  तम्बाकू पैदा  करने  के  लिये  जर्मन  ८५  विशेषज्ञ  की

 सहायता  से  तम्बाकू  की  खेती  की  जाती  है  ।

 (X)  उत्पादन
 केन्द्र  से  पत्तनों  तक  रेल  द्वारा  तम्बाक्  ले  जाने  के  कार्यक्रम  को  प्राथमिकता

 दी  जाती है  ।

 (६)  तम्बाकू  अधिकारियों  द्वारा  तम्बाक्  के  महत्वपूर्ण  बाजारों  का  लगातार  सर्वेक्षण

 किया  जाता  है
 ।

 इस  समय ये  सर्वेक्षण  हांगकांग ak  पं  स्थित

 पदाधिकारियों
 द्वारा  किया

 जाता है  i

 मूल  अंग्रेज़ी  में
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 इन  के  तम्बाकू  विस्तार  सेवा  संगठन  ग  ण  प्रकार  बढ़ाने  तथा  लागत  कम  करने

 के  लिये  स्थापित  विभिन्न  प्रयोगात्मक  फार्मों  तथा  श्रनुसंघान  केन्द्रों  के  द्वारा  देश  में  इसका  प्रचार

 बढ़ाने  का  विचार  किया  गया  है  ।

 जहां  तक  सरकार  को  विदित  के  अभाव  में  किसानों  के  पास  तम्बाक  पड़ा

 नहीं  रहता  ।

 विश्वविद्यालय क्षेत्र  मं  विधि  कौर  व्यवस्था

 1२१५०.  रामकृष्ण गुप्त  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्ली  विश्वविद्यालय  क्षेत्र  में  विधि  ate  व्यवस्था  की  समस्या  की  जांच  करने

 तथा  इसे  सुघारने  के  लिये  मार्गो पायों  का  सुझाव  देने  के  लिये  नियुक्त  समिति  ने  ava  प्रतिवेदन  दे

 दिया  कौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  सिफारिशें  कया  हैं
 ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  समिति  ने  कुछ  सिफारिशें

 हैं  किन्तु  प्रभी  इन  पर  यूनिवर्सिटी  की  कार्यपालिका  परिषद  ने  विचार  नहीं  किया  है  ।  इसलिये

 इस  स्तर  पर  सिफारिशें  बताना  वांछनीय  नहीं  होगा  ।

 अन्दमान  विस्थापित  व्यक्ति

 श्री  रामकृष्ण गुप्त  :
 1२१५१.

 सरदार  इकबाल  सिह :

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 अन्दमान  में  aa  तक  कितने  विस्थापित  व्यक्तियों  को  बसाया  जा  चका

 अभी  ate  कितने  विस्थापित  व्यक्तियों  को  भ्रन्दमान  में  बसाना  है

 मंत्री  गो०  ब०  VER ॥

 wean  में  बस्ती  बसाने  की  विमान  योजना  के  शभ्रनसार  २०,०००  व्यक्तियों  के

 कुल
 ४

 हजार  परिवारों  को  wears  में  बसाना  है  ।  पुनर्वास  के  लिए  विस्थापित  व्यक्तियों  की  कोई

 निश्चित  संख्या  wert  से  नहीं  रखी  गयी  है  ।  भ्र भी  तक  बसाये  गये  विस्थापित परिवार  बसाये  गये

 कुल  परिवारों  के
 ८०

 प्रतिशत  से  अधिक  हैं  ।

 भारत  में  पाकिस्तानी

 २१५२.  श्री  प्रकाशा वीर  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  २७  १९६६०  के  अतारांकित

 प्रशन  संख्या  २६४३  के  उत्तर  के  सम्बध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इस  समय  कितने  पाकी-तानी  सलमान  भारत  में  बिना  पार-पत्र  के  रूप  से  रह

 रहे
 हैं

 क्या  इन  में  से  कुछ  लोग  राष्ट्र-विरोधी  तथा  सरकार-विरोधी  कार्यवाहियों  में  भाग

 लेते  हुए  पकड़े  गये  कौर

 क्या  भारत  में  इस  प्रकार  रूप  से  रहने  वाले  व्यक्तियों  के  बारे  में  सरकार  ने

 कोई
 नीति  निश्चित

 की

 जी  में मूल  अर  गरज़
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 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  से  सूचना  इकट्ठी  की  जा

 रही  है  भ्रौर  प्राप्त  होने  पर  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी
 !

 ऋय-घ्रवक्रयਂ  सम्बन्धी  विधि

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 1२१५३:  श्री | ह५  .* (५  मेहदी :

 कया  विधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  में  क्रय-प्रवक्ता  सम्बन्धी  विधि  का  परीक्षण  किया  जा  चुका

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कब  विधान  प्रस्तुत  किया  जायेगा
 ?

 Hafa  उपमंत्री
 :  विधि  अयोग  इस  विषय  पर  विचार

 कर
 रहा

 है
 ।

 विधान  तैयार  करने  के  प्रदान  पर  केवल  तभी  विचार  किया  जा  सकता  है  जब  कि

 सरकार  को  विधि  आयोग  का  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  जाये  झर  इसलिए  इस  स्थिति  में  यह  बताना

 सम्भव  नहीं  है  प्रतिवेदन  प्राप्त  होने  के  बाद  सरकार  उस  पर  क्या  कार्यवाही  करेगी  ।

 बिजोय  नियम  तथा  लेखा पालन प्रक्रिया

 श्री  रामकृष्ण गुप्त  :

 २१४४.  शी  रामेश्वर  टाटिया  :

 |  सरदार  इकबाल  सिह :

 क्या  विस  मंत्री  jo  १९६०  के  अतारांकित  प्रदान  संख्या  १५५४५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वेतनमान  स्थिति
 की  श्रावश्यकताएं पूरी  करने

 के
 लिए  वित्तीय  नियमों

 तथा  लेखा पालन  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  के  सम्बन्ध  में  भ्र भी  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी
 :

 संलग्न  विवरण  में
 जानकारी

 दी  हुई  है  ।

 परिशिष्ट 3,  रनबन्ल चप्क  संख्या  ६]

 रिहा  कैदियों  का  पुनर्वास

 थी  रामकृष्ण गुप्त  :

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :

 1२१५५.  सरदार  इकबाल  सिह :

 श्री  हाज़िर  :

 थी  नागी  रेड्डी :

 माह-कार्य  मंत्री  २०  १६६०  के  झ्र तारांकित प्रदान  संख्या  १५५७ के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  रिहा  कैदियों  के  पुनर्वास  तथा  बाद  की  देखभाल  सम्बन्धी

 योजना
 की  क्या

 स्थिति है  ?

 faa  अंग्रेज़ी  में

 *Hire-Purchase.
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 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  जेल  परामर्शदात्री  दिल्ली  ने

 रिहा  कैदियों  के  पुनर्वास  तथा  बाद  की  देखभाल की  योजना  मंजूर  कर  ली  है  कौर  उसके  वित्तीय

 मामलों का  परीक्षण  किया  जा  रहा  है  ।

 वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  श्रनुसन्थान  परिषद्

 श्री  रामकृष्ण गुप्त  :

 1२१५६.  थी  धन  Ho  तारिक

 सरदार  इकबाल  सिह
 :

 क्या  वैज्ञानिक  अनुसन्धान  कौर  सांस्कृतिक-कायम  मंत्री  ११  RENE  के  तारांकित

 प्रशन  संख्या  १३७८  के  भाग  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बता  ने  की  कृपा क  रेंगे  कि  वैज्ञानिक

 तथा  श्रौद्योगक  wade  परिषद्  को  सं विहित  रूप  देने  का  प्रस्ताव किस  स्थिति  में  है
 ?

 वैज्ञानिक  अनुसन्धान  शौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  हमा यून
 :  भारत  सरकार

 का  यह  विचार  है  कि  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  परिषद ७  का  रूप  भ्र भी  बदलना  राष्ट्रीय  हित  में  नहीं

 होगा  |

 राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं
 शौर  विश्वविद्यालयों के

 बीच  agate

 श्री  रामकृष्ण  गुप्त  :

 1२१५७.  शी
 न  सु०  तारिक  :

 इक़बाल  सिह
 :

 क्या  वे  ज्ञानिक  भ्रनुसंघान  ate  सांस्कृतिक-कायम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  राष्ट्रीयਂ

 qari  पौर  विश्वविद्यालयों  &  बीच  सरकारें  सीमा  और  क्षेत्र  बढ़ाने  फे  लिये  क्या  क्या

 ताजी  को  गयी  या  किये  जाते  का  विचार  है  ?

 वैज्ञानिक  waders  और  सांस्कृतिक-कायम  मंत्रो
 हुमायूँ  राष्ट्रीय

 शालाओं  are  विश्वविद्यालयों  के  बीच  सहकार  का  रूप  यह  होता  है  कि  अ्नुसन्घधान-करयं कर्ता  कौर

 वि वार  विमर्शों  और  गोष्ठियों  में  भाग  लेते  हैं  ।  विश्वविद्यालयों  ५

 पक  ate  विशे जज्  वेज  निक  तथ  प्रौद्योगिक  अनुसन्धान  परिषद्  की  अनुसंधान  समितियों  शौर  राष्ट्रीय

 प्रयोग लाल रों  को  कार्यपालिका  परिषदों  में  भी  सदस्यों  के  तौर  पर  मनोनीत  होते  हें  ।  राष्ट्रीय

 शाला मों  के  व ेमानिक  विश्वविद्यालयों  ५:  छात्रों  को  भाषण  देते  हैं ग्रौर  उनमें  से  कुछ  तो  वीरुध  विद्यालयों
 7  स्नातकोत्तर  ग्रतुसन्धान  कार्यकर्त्ताओं  के  परीक्षक  ५  तौर  पर  भी  काम  करते  हैं  ।

 जहां  कड़ी  सम्भव  होता  नविरुवविद्यालयों  के  छात्रों  को  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं  में  अनुसन्धान

 फो  सुविधाएं  दी  ती  हैं  कई  विश्वविद्यालयों  ने  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाय्ों  में  वैज्ञानिकों  द्वारा  दिये

 गये  अनुसन्धान  काय  को  पो०  एव ०  Bo,  डी०  एस०  सी ०  जेसी  उच्चतर  उपाधियां  प्रदान  करने  के

 लिये  मान्यता दी  है  ।

 wast
 में
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 उद्योगो  में  भीतर तप  सैनिकों  का  उपयोग

 |  श्री  रामकृष्ण गुप्त

 1१५८.  शी
 पांगरकर :

 ह  की  हेमराज :

 न्याय  €  ~  उत्तर  रम् बाध  में क्या प्रतिरक्षा मंत्री  २१  2EGO  के  तारांकित

 यद बदने  को  कृपा  करेंगे  कि  भू गप रव  सैनिकों
 की  बु  gr  श्रनभव  वय  विभिन्न  उद्योगों  में  उपयोग

 करने  जा  geary  दिर  स्थिति  सें  है  ?

 मंत्री  कृष्ण  सेना  )  :  इस  sere  में  विस्तृत  सिफारिशों  करने  के  लिये  एक

 अध्ययन  दल  बनाया  गया  है  Are  उसकी  सिफारिशों  की  प्रतीक्षा  है  ।

 परियोजना फीरोजपुर  ज्योति

 शी  रामकृष्ण  गुप्त  :

 २१५४.
 थी  दौ०  चं०

 चक

 क्या  प्रतिरक्षा मंत्रों  २४  REGO  क  तारांकित  प्रीत  संख्या  FoZs  य  उत्तर के  सम्बन्ध

 आवास  लिये  फीरोजपुर  में  ज्योति  परियोजना  &  निर्माण में  यह  बत ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  संमिकों.के  झ

 में  अरब  तक  क्या  प्रगति  हई  है  ?

 पप्रितिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  सेना  )  :  WU-G—- ESO Fl को  क्वाटर  बनान ेद  सम्बन्ध में  जगति

 इस  प्रकार  रही

 आ  इसरो  थे  कया र  ३२  W  faa

 0  सी  ०  ्रो  ०  ane  Pe (=)  ३०  ,  ८३  प्रतिशत

 ग्न्य  शे  क्यों  ६:  क्वाटर  ४€  \go  प्रतिदिन

 नात  HET  TET  ट्र  Yez x) af  क्वाटर  ¥2.\90  प्रतिशत

 नई  दिल्ली
 में  राष्ट्रीय युवक  aa

 श्री  रामकृष्ण  गप्त

 att  दी०  चे  वर्मा

 TREO.  <  थी
 gate  हंसना

 :

 |  भी  रा०  चं०  माझी :

 श्री  हूँ ०  मधुसूदन राव

 ष् ४  *
 देਂ  सम्बन्ध क्या  दिक्षा  २१  १९९६  वे  अता  रांधती कत  Wes  संख्या  १२६७  ६

 से  य  बताने  की  कृपा  करेंगे  थि  नई  दिलो ंके  राष्ट्रीय  सुबक  ew थ  विश्वास  क  लिये  areca  भूमि

 देने के  सम्बन्ध में  ब  तक  क्र  प्रगति  ? ee  te

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  प्रवास  झर  सम्भरण  मन्त्रालय  जमीन

 ast  का  प्रार्थना  पर  अभा  छानवे  चार  रही  हैं  ।
 ा

 मूल  watt में
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 जल  सान्याल

 रामकृष्ण  गुप्त

 |  sit  म०  ला०  त्रिवेदी
 1२१६१

 att  पांगरकर

 भी
 दी०  चे  शर्मा

 FIT  गह-कार्य मं  ने  २४  १९६०  तारांकित बरते  संख्या  १०९४ कप  उत्तर  के  सम्बन्ध में
 यह  बताने  को  सपा  करेंगे  थि

 न  र क्या  जेल  पे न्यु प्रत  का  मसविदा  छापा  जा  चु  AS

 यदि  at,  तो  क्या  sia  पति  टेबल  पर  रवी  जायेगी  ?

 गृह-कार्य  मंत्री
 गो०  [. (०

 :  ate  जेल  में
 त्यूनी

 का
 मसविदा

 छापा  जा

 चका  है  are  उसक  प्रतियां  राज्य  सरकारों  का  उनकी  राय :'  लिये  भें अ  दी  गयी है  ।  प्राप्य  टिप्पणियों

 को  व्या  ।  में  रख  कर  जे  न  मं  तरल  FTP  se  का  यूरोप  किया  जायगा  ak  अन्तिम  निगम  हो  जाने

 वे  बाद  एक  wal  को  टेबल  पर  रख  दी  जायगा  |

 दिल्ली  में  मिर्जा  लिव  का  मकान

 राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 1२१६२.  4  सरदार  इकबाल  fag :

 Lat
 ato  चं०

 शर्मा

 क्या  वैज्ञानिक  धन सं घान  धौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  ११  १९६०  के  तारांकित

 संख्या  १४२१  ५/  तर  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  दिल्ली में  मिर्जा  गरीब  Sy  मकान

 को  हस्तगत  नीर  उसे  राष्ट्रीय  स्मारक  का  रूप  देने  की  दिशा  में  इस  बीच  क्या  was  हुई दे
 ?

 अनुसंधान  सांस्कृतिक-काय  उपमंत्री  स०  मो०  :  राष्ट्रीय  स्मारक
 का  रूप  देते  के  लिये  उप  सम्पत्ति  की  नीं  लेने का  निश्चय  किया  गया  है  |

 दिल्ली  में  राष्ट्रीय  नाट्यशाला

 |
 श्री  रामकृष्ण गुप्त  :

 सरदार  इकबाल  सिह :
 Force  sit  क्०  वेव

 tt  ~~ WS
 :

 क्या  वैज्ञानिक  श्रनुसंघान  धौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  ११  ६०  के  अतारांकित

 प्रश्न  पंपा  ZER १  उत्तर  ५?  सम्बन्ध मं  ws are)  बदने  की  कता  केरल  वि  दिल्ली  में  राष्टीय  नाट्यशाला

 पूरी  तरह  तेयार  करने  की  दिशा  में  श्री  तक  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 श्रनुसंघान  कौर
 सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  दनायु  कबीर

 )  नाट्यशाला की

 योजनाकारों के  सम्बन्ध  में  प्रारम्भिक  किये  जारी  है  ।

 मूल  wast  में



 लिखित  उत्तर
 इन्हे

 १५  १८८२

 उपकरणों  कौर  औजारों  का  डिजाइन  तैयार  करने  वाली  संस्थाएं

 1२१६४.  श्री
 रामकृष्ण  गुप्त

 :  क्या  वैज्ञानिक  श्रनुसंघान  शौर  सांस्कृतिक-कार्ये  मंत्री  यह

 बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्न  प्रदेशों  में  उपकरणों  are  सुक्ष्मता-श्नौजारों  को  बनाने  अर  उनके  विकास

 a  लिपे  संस्थायें  स्थापित  करने  की  योजना  अन्तिम  रूप  से  तैयार  हो  गयी

 यदि  तो  उसका  क्या  ब्यौरा  है  ?

 अनुसंधान  wie  सांस्कृतिक-कार्य मंत्री
 :  (#)  उपकरण

 a  सुक्ष्मता-प्रौजारों  को  बनाने  a
 उन  विकास

 के  लिये  प्रादेशिक  संस्थायें  स्थापित  करने

 कोई  योजना  नहीं  है  ।

 wea  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 भारत  में  विवेकी

 २१६५.  श्री  म०  ला०
 त्रिवेदी

 :  क्या  गुह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  लगभग  कितने  विदेशी  रह  रहे  हैं  ;  श्र

 उसमें  कितने  प्रतिशत  चौतनी  हैं  ?

 गृह-कार्य  मंत्रो  गो०  है०  :  प्राप्त  सुचना  के  अनुसार  १-७-१९६०  को

 रजिस्टर  विदेशियों  कौर  पाकिस्तान  कें  नागरिकों  को  छोड़  की  संख्या

 ५३,४१२

 २३  ।

 सशस्त्र सेना  में  विदेशी

 re  ध्या
 २१६६.  श्री  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बनने  नाल  छु  |  करेंगे  कि  :

 Rezo  में  नौसेना  we  वायु  सेना
 में

 कितने  विदेशी  राष्ट्र जन थे  ;

 इनमें  से  कितने
 टेक्नीशियन

 शौर  तन्य  सेनिक  थे  और  ये  किन  किन  देशों  के

 रहने  वाले  ग्रोवर

 @ez? श्रीपुर  कारखानों  में  कितने  विदेशी  राष्ट्र जन  काम  कर  प्ह्ए

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  :  से  एक  विवरण सं  लग्न  है

 विवरण

 नौसेना  वायु  सेना  में  इस  समय  सेवा  कर  रहे  विदेशी  राष्ट्रीयता  थ  २४  व्यक्ति  काम

 कर  रहे हें
 ।  १४  ५  सेवा  निवृत्ति  से  पूर्वे  श्रवकादा  पर  इस  समय  प्रतिरक्षा  कारखानों  में

 प्र ग्रेजी  में



 3¥av  लिखित  SAT  ६  PERO

 कास  कर  रहे  हैं  ।  इन  ATH  उनकी  पद  नियुक्ति  wie  सम्बद्ध  देशों  पर  आघारित  विभाजन  इस

 प्रकार |

 सेना

 सदस्य  सता  ग्राफिक्स  )  १  शम  निया

 सदस्य  सेवा  आफिसर  )  २  श्रीलंका

 प्रेमिका  आफिसर  )  १  श्रीलंका

 प्रवर  श्रेणी  )  २  १

 TT  निक  नानगजि्टिड  )  % Jo  के०

 ce

 कूल  संख्या

 नौ  सेना

 सशस्त्र  सेवा  आफिसर  की  )  Jo  के  ०

 श्रैसैनिक  ग्राफ़िक्स  ,  a  के  ०

 ह

 कुल  संख्या

 वाय  सेना

 सहारा  सेवा  ब्रा फि सर  )  २  १)

 १)

 इसे  तिक  झ्राफ़िसर  )  १२  के०  १०)

 २)

 १  To  के  ०
 सैनिक  भ्राफ़िसर  )

 er er  eee

 कुल  संख्या  १५

 प्रतिरक्षा  कारखाने

 सैनिक  afar  )
 ११  (qo  कै०  €)

 अआयरलण्ड  १  )

 १

 अरस  निक
 तकनीकी  )  २  १)

 इंडीज  १)

 gatas  तकनीकी )
 १  पाकिस्तान

 i  rr  ee  SS

 कुल  संख्या  Iw

 35



 SQW,  १८८२  लिखित  उत्तर  रे  CGR

 विदेश  भेजे  गये  इंजीनियर

 २१६७.  श्री  पद्म  कया  खान  कौर  इंधन  मंत्री  १६  १९६० के  अतारांकित

 प्रदान  संख्या  १८४  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 PEXG—-YE  PEXYE—Ko  में
 विदेश  भेजे

 गये
 इस्पात-कारखाने

 के
 इंजीनियर

 वापस श्री  गये  हैं  ;

 क्या  वे  इंजीनियर  नये  स्नातक  थे  या  सरकारी  कर्मचारी  भीर

 उपरोक्त  इंजीनीयरों  के  भ्रतिरिकत  कितने  इंजीनियरों  की  सरकार  को
 झा वद यकता

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड

 द्वारा  विदेश  भेजे  जाने  वाले  तथा  विदेश  से  वापिस  ara  वाले  इंजीनियरों  की  संख्या  इस  प्रकार  है
 ——  ——----——

 भेजे  गये  वापिस  आये
 2

 REXYG—YHE  Res  Qvy

 PEYE—Fo  २९२  १३०
 ह

 अधिकतर  इंजीनियर  नये  स्नातक  थे  atk  हिन्दुस्तान  रीस  लिमिटेड  द्वारा  भर्ती  किये

 गये  थे  ।  इन्हें  भारतीय  में  प्रारम्भिक  प्रशिक्षण  के  पश्चात्  विदेश  भेजा  गया  था  |

 दस  लाख  टन  के  तीन  इस्पात  संयंत्रों  के  लिए  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  को  लगभग

 २०००  इंजीनियरों की  श्रावव्यकता  है  |

 हिमाचल  sea  में  खाम्पा  लोग

 २१६८.  श्री  पद्म  देव
 :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 हिमाचल  प्रदेश  में  खाम्पा  लोगों  की  संख्या  कितनी  है  ;

 इनमें से  कितने  खानाबदोशों  की  तरह  tad  हैं  ake  कितने  अपने  मकानों  में  ;

 क्या
 उनका  पंजीयन  किया  गया  है  या  नहीं  ;  कौर

 उनकी  गतिविधियों  के  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  प्रबन्ध किये  गये

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  go  हिमाचल  प्रदेश  में  ४०४  खाम्पा

 वे
 श्रषिकतर

 सड़क  निर्माण  ज  में  लगे  हुए  हैं  अर  कार्य  की  स्थिति  के  अनुसार

 एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  जाते  रहते  हैं  ।

 सिवाये  उन  खाप  लोगों  जो  कि  इस  प्रदेश  में  १५  वर्ष  या  इससे  अधिक  समय  से

 रहत  जो  भारतीय  नागरिक  होने  का  दावा  करते  सब  का  पंजीयन  किया  गया  है  ।

 इन  व्यक्तियों  की  गतिविधियों  पर  कड़ी  निगरानी  की  जा  रही  है  ।

 हिमाचल  saa  में  सीमावर्ती क्षेत्र

 ReEeE
 श्री  पद्म

 देव
 :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 हिमाचल  प्रदेश  में  मुख्य  सचिव  कौर  जिला
 मजिस्ट्रेटों

 ने  geys  कौर  PEE  में

 मूल  अंग्रेजी में



 दे  CBE
 लिखित  उत्तर  ६  ¢&Ro

 कितनी-कितनी
 बार  पागी  हंगरंग कौर  शिपकिला  का  दौरा

 किया ;  कौर

 क्या  उन्होंने  उस  क्षेत्र  के  बारे  में  भारत  सरकार  को  कोई  प्रतिवेदन  दिया  है
 ?

 गृह-कार्य  मंत्री  (aft To qo Mo  ब०  (  हिमाचल  प्रदेश  के  मुख्य  सचिव

 महोदय  दौरा  नहीं  करते  हैं  इ  इन  क्षेत्रों  में  उनके  दौरे  करने  का  wea  ही  नहीं  उठता  ।

 सन  १९५८  PENE  में  चम्बा  के  जिला  मेजिस्ट्रेट  पांगी  का  दौरा  नहीं  कर  सके  ।  इस  वर्ष  उनको

 पांगी  का  दौरा  करने  तथा  अ्रपने  दौरे
 की

 रिपोर्ट  भेजने  के  आदेश  दिये  गये  हैं
 ।  इन  वर्षों  में  महासु

 के
 जिला  मैजिस्ट्रेट भी  हंगरंग  कौर  शिपकला  का  दौरा  नहीं  कर  सके  ।  कभी  बनाये गये  नये

 किन्नौर  जिले  में  इन  क्षेत्रों  को  शामिल  किया  गया  है  कौर  ये  श्री  एक  अलग  मैजिस्ट्रेट  के  ग्रीन  हैं  ।

 त्रिपुरा  हरिजन  परिवार

 1२१७०  श्री  बाजपेयी  ठाकुर  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  महानपुर  सदर  त्रिपुरा के  श्रधीन  जगतपुर

 में  करीब  ६२  हरिजन  परिवारों  को  जमीन  का  बंदोबस्त  दिया  जाने  वाला

 था  किन्तु  वह  अभी  तक  नहीं  दिया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  देर  के  क्या  कारण  हैं  ;

 वे  संभवत :  कब  तक  दिये  जायेंगी  ?

 गह-कार्य  उपमंत्री  reat):  si  (a  )  जगतपुर  गांव  के  ६५  परिवारों
 ने  जिनमें १०  परिवार  भ्रनुसू  चित  जातियों  के  ate  ५५  परिवार  अन्य  पिछड़े  वर्गों  के  एक  सहकारी

 कृषि  समिति  बनायी  है  जो  अधिनियम  के  ate  पंजीकृत हुई  है  ।  इस  समिति के  पक्ष  में

 नजराना-माफ  Rg  द्रोण  ६  कनीस  जमीन  के  बंदोबस्त  का  प्रस्ताव  मंजूर  किया  गया  है  ।

 पहले  तीन  साल  के  लिए  लगान  का  भुगतान  भी  समिति  के  लिए  माफ  कर  दिया  गया  है
 ।

 दिल्ली  में  लोहे  पौर  इस्पात  की  चोर-बाजारी

 1२१७१.  श्री  हरिदचन्द्र माथुर माथुर  :  कया  खान  शौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  दिलाया  गया  है  कि  लोहा  कौर  इस्पात  जिसकी

 बहुत  कमी  हैं  ate  जो  निर्माताओं  को  नहीं  दिल्ली  कें  बाजारों  में  बहुत

 eat  दर  पर  खुले  आम  काफी  मात्रा  में  मिलता  है  कौर

 इस  विषय  में  सरकार  का  क्या  करने  का  विचार  है  ?

 खान  sik  faq  मंत्री  (  सरदार  स्वर्ण  सिह  )  हो  सकता  है  कि

 कुछ  इस्पात
 न

 केवल  दिल्ली  में  वरन  अन्यत्र  भी  निर्धारण  qa  से  ऊंचे  दाम  पर  गैर-कानूनी
 ढंग  से

 बेचा  जाता  हो  किन्तु  निर्धारित  मूल्य  पर  जो  मात्रा  बेची  जाती  है  उसकी  तुलना  में  वह  मात्रा  बहुत

 श्रमिक नहीं  हो  सकती  |

 मूल्यों  पर  नियंत्रण  रखना  यह  राज्य  सरकारों  का  उत्तरदायित्व  है
 ।

 कमी  की  हालत में

 यह  कुछ  थोड़ा  कठिन  हो  जाता  है  जब
 कि

 उपभोक्ता  स्वयं  इस्पात  बेचते  हैं  ।  सरकार
 को

 आशा

 है  कि  सप्लाई  बढ़ायी  जायगी  कौर  इससे  सच्चे  निर्माताओं  ak  उपभोक्ताओं  को
 निर्धारित  मूल्य

 पर  अपनी  श्रावइ्यकता  के  लिए  इस्पात  प्राप्त  करना  संभव  हो  सकेगा  |
 ee

 मल  क्रेजी  में
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 राजस्थान  में  छोटे  प  माने  क  उद्योगों  के  लिए  लोहा  ate  इस्पात

 1२१७२.  श्री  हरिश्चख  माथुर  :
 कया

 खान
 कौर  इंधन

 मंत्री
 यह

 बताने
 की

 कृपा

 करेंगे  कि
 :

 पिछली  ata  saafanafeat. X ase F we Garr F sath में  राजस्थान  के  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों
 के  लिए

 कुल  कितना  लोहा  कौर  इस्पात  मंजूर  किया  गया  कौर  उसमें  से  वास्तव  में  कितना  दिया  गया
 ;  शौर

 उसी  अवधि  में  छोटे  उद्योगों  का  कोटा  रखने  वालें  स्टाकिस्टों  को  इसमें  से  कितनी  मात्रा
 दी  गयी  te  इसमें  से  कितनी  मात्रा  बफर  स्टाक  के  तौर  पर  रखी  जानी  थी  कौर  कितनी  खुली

 बिक्री

 के  काम  में  लायी  गयी  ?

 खाम  शौर  इंधन  मंत्री  स्वरण  :  कौर  पिछली  तीन

 अनुज्ञप्ति  अवधियों  में  राजस्थान  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  लिए  लोहा  wie  इस्पात  निम्नलिखित

 प्रकार  से  नियत  किया  गया  था  :

 २३२३  टन PEE

 PEKE  .  २५७३  टन

 e  ८६२०  टन PELE  से  REGO

 उपरोक्त  नियतन  में  PEYE—Ko  में  १३२१  टन  रवाना किया  गया  |

 खासकर  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  हिस्से  के  लिए  कोई  रजिस्टर्ड  स्टारडस्ट  नहीं  है  किन्तु

 को  अपनी  आवश्यकता  के  लिए  या  तो  नियंत्रित  स्टाकिस्ट  या  रजिस्टर्ड  स्टारडस्ट

 से  मिल  सकता  है  कौर  वह  इस  बात  पर  निर्भर  होगा  कि  उसको  कोटा  प्रमाणपत्र  मिलता  है
 या

 राज्य  सरकार  से  परमिट  मिलता  है  ।  राज्य  सरकार  से  ज्ञात  gar  है  कि  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  का

 कोटा  रजिस्टर  स्टाकिस्टों  को  नहीं  दिया  गया  है  ।  इसलिए  खुली  बिक्री  का  तो  कोई  प्रदान  ही  नहीं

 उत्पन्न  होता
 |  प्रभी तक  किसी  भी  नियंत्रित  स्टाकिस्ट  को  राजस्थान  में  खुली  बिक्री  करने  की  भ्

 नहीं दी  गयी  है  ।

 रजिस्टर्ड  स्टाकिस्टों  को  कोई  बफर  स्टाक  रखने  की  अनुमति  नहीं  दी  गयी  है  किन्तु  नियंत्रित

 स्टाकिस्टों  के  मामले  में  बफर  स्टाक  के  तौर  पर  से  कोई  स्टाक  नहीं  रखा  जाता  कौर  यदि

 कोटा  रखने  वालें  मांगते  हैं  तो  वे  सारा  का  सारा  स्टाक  बेचने  के  लिए  स्वतंत्र  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  खांडसारी  चीनी  पर  उत्पादन-दुबक

 1२१७३.  श्री
 राम  दामन

 :
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PeKE-—Ke  में  उत्तर  प्रदेश  में  खांडसारी  चीनी  पर  उत्पादन  शुल्क  से  कितनी  रकम

 वसूल  हुई  प्रत्येक  महीने  में  कितनी हुई  ;

 केन्द्र  प्रसारी  मशीनों  पर  वैकल्पिक  संयुक्त  कर  का  वसूल  की  गयी  रकम  पर  क्या  प्रभाव

 पड़ता है  ;  कौर

 कितने  प्रतिशत  निर्माताओं  ने  वैकल्पिक  संयुक्त  कर  के  लिए  इच्छा  प्रकट

 वित्त  मंत्री
 मोरारजी  से  उपलब्ध  जानकारी  बताने  वाला

 विवरण  लोक  सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ev)
 en  प्

 मूल  प्रेमी  में
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 क्षण पंजाब  में  भूतत्वी

 1२१७४.  श्री  दी०
 वर्मा

 क्या
 खान  मद्रास

 इंजन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 १९६०  में  अरब  तक  पंजाब  राज्य  में  शिवालिक  पहाड़ियों  में  कोई  विस्तृत  भूतत्वीय
 सर्वेक्षण  किया  गया  है  ;

 यदि हां  तो
 क्या  उस  प्रदेश  में  कोई

 कीमती
 खनिज  पदार्थों  का  पता  लगा  है  ;  और

 क्या  इस  क्षेत्र  में  प्र  ant  खोज  करने  की  सरकार  की  कोई  योजना  है
 ?

 fart  श्ररौर  तेल  मंत्री  कठ  दे०  मालवीय  )  तेल  ah  प्राकृतिक गैस  आयोग  ने

 १९६०  में  पंजाब  राज्य  में  शिवालक  पहाड़ियों  में  Rev  वर्ग  मील  का
 भूतत्वीय

 सवाल  किया  था  ॥

 इसके  स्तर  संबंधी  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिए  रेखीय  भूतत्वीय
 य  सांकेतिक मापन  संबंघी

 काफी  काम  शुरू  किया  गया है  ।

 कोई  श्रमिक खनिज  नहीं  पाथे  गये  ।

 get  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 कोक-कोयले  का  उत्पादन

 1२१७४  श्री  रामेश्वर  टांटिया  :  क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कोक-कोयले  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  वृत्तोंਂ

 में  प्रभी  कोई  उत्साह  नहीं  दिखायी  पड़ता  है  सरकार  की  कौर  से  कछ  flares

 गये  हें  कौर  पर्याप्त  सहायता की  कमी  है

 यदि  तो
 वे

 किस
 प्रकार  के

 निश् नन् वन  हें  ak  इस  विषय  में  क्या  कार्यवाही

 की  गयी है  ?

 क्या  यह  भो  सच
 है

 कि  moa  खनन  तरीके  के  उपयोग  जो  केवल

 तभी  काम  में  लाया जा  सकता  है  जब  कि  सरकार  पर्याप्त  राजसहायता  देने के  लिये  तैयार

 बढ़ाया
 जा  सकता  क्योंकि

 वर्तमान  मूल्य
 पर  उत्पादन  लाभ-प्रद  नहीं

 यदि  तो  क्या  ऐसी  राज  सहायता देने  का  सरकार का  विचार  ;
 श्र

 यदि  उपरोक्त भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  उस  के  कारण

 खान  श्र  इंधन  मंत्री  cay
 we

 यह  तो

 अपनी  wat  राय  का  विषय  है  ।  सरकार को  ऐसे  किन्हीं  निर्धनो ंके  बारे  में  जानकारी

 नहीं है  जो  कोक-कोयले
 के

 भ्रतिरिकत  उत्पादन
 में

 बाधा  पहुंचाये  ।  जो
 भी

 सहायता  संभव

 है  उद्योग  को  दी  जा  रही  है

 सरकार  इस  बात
 से

 सहमत  नहीं  है  कि  वर्तमान
 मूल्य  पर  उत्पादन  सामान्यतया

 लाभप्रद  नहीं  है  |

 मूल  अंग्रेजी  में



 लिखित  उत्तर  RvokE १५  १८८२

 stance  खनन  के  बारे  में  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  उद्योग  से  प्राप्त  होने  पर  कोयला

 नोड  उस  पर  सावधानी  से  विचार  करेगा  ।

 ate  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते

 पिछड़े  वर्गों  के  लिए  कल्याण  योजनाएं

 Sat  to  चं०  माझी
 :

 २१७६  Lait
 सुबोध  हंसना

 :

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच  है
 कि  कुछ  राज्यों  ने  वर्ष  PEYG—YVE  REXE-FO  की

 पिछड़े  वर्गों  के  लिए  कल्याण-योजनाझ्रों  के  बारे में
 प्रगति-विवरण  नहीं  भेजे  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  किन  किन
 राज्यों

 ने  नहीं  भज
 हैं

 ?

 गृह-कार्य  उपमंत्री  :  ax  वर्ष  १९५८-५९  के

 प्रगति  विवरण  सभी  राज्यों  से  प्राप्त  हो  चुके  हून  वर्ष  १९५९-६० के  लिये  पहली  छमाही

 के  प्रगति  विवरण  भी  सभी राज्यों से  प्राप्त  हो  चुके  दूसरी  छमाही  के  विवरण  जो

 ३०  २९६० को  दिये  जाने  उड़ीसा को  छोड़कर  किसी  राज्य से  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं
 ।

 शिमला  से  महालेखापाल  के  कार्यालय  का  चंडीगढ़  ले  जाया  जाना

 1२१७७.  श्री  प्रतीत  सिह  सरहदी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच  है  कि  महालेखापाल  का  कार्यालय  शिमला
 से  चंड़ीगढ़ लाया

 ?
 इस  संबंध  में  सरकार की  कया  नीति  है

 वित्त  मंत्री  सोरारजी  पंजाब  का  कार्यालय

 दिमले  से  चंडीगढ़  लाने के  प्रदान  पर  वि चार होरहा  है  |

 सामान्य  नीति यह  है  कि
 जब

 भी
 कभी

 संभव  महालेखापाल  का
 कार्यालय

 उसी  जगह  पर  रहे  जहां  संबंधित  राज्य  सरकार  का  सचिवालय  हो  |

 समय  प्रदेश  में  प्रफीम  का  तस्कर-व्यापार

 1२१७८.  श्री  राम  सिह  भाई  वर्मा :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मध्य  प्रदेश  में  १  १९६० से  १५  १९६०  तक  का  तस्कर व्यापार

 करने  कितने  गिरोह  पकड़े  गये  ;

 इन  गिरोहों  से  कितने  मूल्य  की  कल  नकदी  ak  विभिन्न  वाहन  पकड़े

 शौर

 इन  में  से  कितने  गिरोह  कौर  वाहन  मध्य  प्रदेश  के  थे  शौर  कितने  अन्य  राज्यों

 के  थे
 ?

 faa  wast में
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 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  ७

 ३७,८४३  रुपये  की  गैर-कानूनी  REX  रुपये  के  करंसी नोट  झर  ४

 कीमती  मोटर  गाड़ियां  जब्त  की  गयीं  ।

 जो
 ७

 गिरोह  पकड़े  गये उन  में  से  २  मध्य  प्रदेश  कौर २  राजस्थान के  जान

 पड़े  और  एक  एक  उत्तर  प्रदेश  भ्र  पंजाब  से  श्रायाथा  ।  जब्त की  गयी  ४५  मोटर

 गाड़ियो ंमें
 से  मध्य  प्रदेश

 की  कोई  न
 थी  ;  दो  मोटर  गाड़ियों  की  रजिस्ट्री  बम्बई  में  धौर

 एक  एक  की  उत्तर  मंसूर  सनौर  दिल्ली  में  हुई  थी  ।

 रूसी  नृत्य  संगीत  में  प्रशिक्षण  के  लिए  छात्रवृत्तियां

 (  श्री  gata
 :

 २१७६.  J
 भी  रा०  च०  साझी

 [att  नेकराम नेगी

 क्या  वेज्ञानिकश्रनुसंधान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच
 है  कि  रूसी  नृत्य  पौर  संगीत  में  प्रशिक्षण के  लिए  छात्रवृत्तियों के  प्रस्ताव

 सरकार  को प्राप्त हुए  हैं  ;

 यदि
 तो

 क्या  सरकार
 ने  ये  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिये  ate

 इस  प्रस्ताव  की  क्या  दाते  हैं
 ?

 श्रनुसंधान  ate  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  :  जी

 तीन  छात्रवृत्तियों का  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  gar  है  |

 प्रस्ताव  wet  स्वीकार  नहीं  किया  गया  है  क्योंकि  अध्ययन  के  क्षेत्र  ate  विद्यार्थियों

 की  अहताओं के बारे में के  बारे  में  जानकारी  wat  प्राप्त  नहीं  हुई  है

 छात्रवृत्तियां  एक  से  लेकर  तीन  साल  के  लिए  हो  सकती  हैं  कौर उस  में  Coo  रूबल

 श्रतिमास  निर्वाह  भत्ता  ,  १५०० रूबल  मनोरंजन  भत्ता  ३०००  रूबल  कपड़ा  भत्ता

 शमिल  है  ।  इस  के  ग्रलावा  ,  निःशुल्क  पूरा  अध्ययन

 यात्रा  जहां  आवश्यकता  हो  पाठ्यक्रम  पुरा  हो  जानें  पर  मास्को  से  दिल्ली  तक  का

 एक  तरफ  का  किराया  भी  दिया  जायगा  |

 नाट्यशाला

 (  श्री  सुबोध  सदा :
 }
 श्री रा०  चं०

 माझी
 :

 1२१८०.
 ।  को  नेकराम  नेगी

 :

 Lat
 है  ७ क्०  देव

 क्या  वैज्ञानिक  श्रनुसंघान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  दिल्ली  कौर  नई  दिल्ली  में  चार  खुली  नाट्यशालायें

 की  जाने  वाली  हैं  ;

 यदि  तो
 क्या

 इन  के
 स्थानों

 का  निर्णय
 कर

 लिया
 गया  ;  कौर

 यह
 कब  स्थापित

 हो  जायेंगी

 ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 ध्रनुसंघान  कौर  साॉस्कृतिक-कार्य  मंत्री  हुमायूँ

 से  (7)  खुली  नाट्य  शालियों  की  स्थापना  करने  के  लिये  कुछ  स्थान
 देखे

 गये
 परन्तु  इस

 दिशा  में  कोई  भ्रान्ति  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  ।

 श्रे लया लम  अख़बार  को  विदेशी  सहायता

 TRL  थी  नारायणन कुट्टी  मेनन
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की
 प्पा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  को  इस  बात  का  पता  हैकि  केरल  के
 कोट्टयम  के  प्रकाशित  मलयालम

 दैनिक  ध्वनि  को  विदेशी  सहायता  प्राप्त  हो  रही  है  ;  और

 यदि  तो  क्या इस
 मामले

 की  कोई
 जांच

 की
 गयी  है  ?

 मंत्री  गो०  ब०  :  कौर  कोई  नियमित  रूप
 से

 जांच  तो

 नहीं  की  परन्तु  पता  चला  है  कि  कुछ  सहायता  विदेशों  से  प्राप्त  हुई  है
 ।

 किये  लक  विभाग  में  प्रशासन  क्षमता  सम्बन्धी  समिति

 1२१८२.  भी  हरिश्चद्र  साथर  :
 क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार
 ने  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  विभाग

 में
 प्रशासन  क्षमता

 के
 लिये  समिति

 का  निर्माण  किया  है  ;  ai

 इस  समिति  में  व्यक्ति  कौर  इस  के  निर्देश पद  क्या  हैं
 ?

 वित्त
 मंत्री  मोरारजी  :

 भारत  सरकार  ने
 प्राक्कलन  समिति  की

 यह  सिफारिश  स्वीकार  कर  ली  है  कि  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  विभाग  की  व्यापक

 छान  बीन  ak  परीक्षण  ak  पुनर्गठन  करने के  लिए  एक  समिति  की  स्थापना की

 जाय  ।

 मामला  विचाराधीन  है  ।

 कठपुतली का  तमाशा

 २१८३.  श्री  प्७  ला०  बारूपाल :  क्या  वैज्ञानिक  ioc
 fi  | a

 नुसंघान  शौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच
 है

 कि
 विकास  खण्डों  में  कठपुतली  के  तमाशे  दिखाये  जा  रहे  हैं  कौर

 पर  इसका  बहुत  भ्रच्छा  प्रभाव  पड़  रहा  कौर

 यदि  तो
 किन-किन  राज्यों  में  ये  तमाशे  दिखाये  जा  रहे  हैं  कौर  क्या  न्य  स्थानों

 पर  भी  इस  प्रकार के  कठपुतली के  तमाशे  करवाने  की  कोई  योजना  है  ?

 वैज्ञानिक  निसंतान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  हुमायूँ
 :

 a

 मध्य  हिमाचल  उत्तर

 प्रदेश  श्र  मद्रास  में  ।
 दुसरे  राज्यों  में  तमायो  दिखाने

 की  कोशिशें की  जा  रही  हैं
 ————————

 भ्रंग्रेजी  में

 1115  (Ai)
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 भारत  में  प्रदान  राष्ट्र  जन

 1२१८४.  श्री  रघुनाथ  fag:  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत  में

 रुपया  उधार  देने  काबलियों  (  अफगान  राष्ट्र जन  )  की  संख्या  क्या  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्री
 गोद  :

 भारत  में  पंजीबद्ध  अ्रफगानों  की  संख्या  जनवरी

 LEKo  में  ७२१३  इस  में  मैसूर  राजस्थान  में  रहने  वाले  अफगान  सम्मिलित  नहीं  ॥

 रुपया  उधार  देने  वाले  अफगानों की संख्या की  संख्या  दे,२८ ३  है  ।

 wear  में  भूमि  का  प्लाट  किया  जाना

 1२१८५.  श्री  मोहम्मद  इलियास  :
 क्या  गह-कार्यो  मंत्री  २७  RETO  के  अतारांकित

 प्रदान  संख्या  ?9O¥  वे  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 किन  शर्तों  के
 पर  तगत  एक  व्यक्ति  कमल  दास  को  १००  एकड़  भूमि  की  TAT

 क्या  इस  अलाटमेंट  के  लिए  टैंडर  मांगे  गये  थे  ;  कौर

 यदि  तो  तराने  वाले  टेंडरों  की  संख्या  क्या  थी  ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब्०  :  सवेरा  कमलदास  श्र  ज०  एम०  वाह  को

 संयुक्त  रूप में  १  gaye से  ३०  वर्षों फ  लिए  भूमि  दी  गधी  है  ।  किनਂ  vat  पर  यह  भूमि  दी

 गयी  है  उसकी  एक  प्रतिलिपि  सभा  पटल  पर  रखीं  जाती  हैं  ।  परिशिष्ट  ३,  झनुवन्ध

 संख्या  €८]

 अंडमान  निकोबार  द्वीप  विनियमन  PERE  तथा  उसके  बाद
 बनाये

 जाने  वाले  उपबन्धों  के  अ्रन्तगंत  बिना  कुछ  अधि मूल्य  लिए  व्यक्तिगत  लोगों  को  दी  जा  सकती  है  ।

 इस  विनियमन  के  खंड  की  ४  की  उपधारा  (१)  के  ग्रन्तगंत  वहां  के  मुख्या युक्त को  वहां

 के  feat  व्यक्ति  को  लम्बी  खेतो  के  लिए  ३०  वर्ष  सेਂ  अनधिक  अ्रवधिਂ  के  लिए  भूमि  देने  के

 प्राप्त  यह  खेती  काफी  are  रबड़  की  होती  हैं  ।

 प्रशन  उत्पन्न  हो  नहीं  होता  ।

 ware  कौर  ससुर  को
 ह्श््चे

 लोहे  का  सम् भरण

 1२१८६.
 i  bl

 क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्रो  यह  बतलाने  की  कपा  करेंगे
 कि

 क्या  मद्रास  के  दक्षिण  भारतीय  व्यापार  मंडल  तथा  मद्रास  शौर  मैसुर  राज्य  के  विभिन्न

 ढलाई  घ  हें  को  जोर  से  कच्चे  लोहे  के  परिवहन  में  होने  वाली  कठिनाइयों के  सम्बन्ध  में  कोई

 श्रभयावेदन  किया  गया  है  ;  गौर

 arr पिछने  तीन  वर्षों  में  मद्रास  at  मैसुर  राज्यों  को  कुल  कितने  कच्चे  लोहे  का  संभरण

 feat  गया  है  ?
 ——__—$——

 मूल  श्रंप्रेजी
 में
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 खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  श्रीमान  |

 १९५६  &  पुर्व  लोहा  तथा  इस्पात  नियंत्रक  द्वारा
 कच्चे  लोहे  के  प्रेक्षणों  के

 राज्यवार  आंकड़े  नहों  रखे  जात ेथे  ।  RENE  से  जून  REKo  तक  मुख्य  उत्पादकों  द्वारा

 मद्रास  तथा  मैसूर  को  निम्नलिखित  मंत्री  में  कच्चा  लोहा  भेजा  गया  :

 मद्रास  ३७६०  टन

 wat  VERY  टन

 बुलन्दशहर में  पुरातत्व  श्रवणों

 २१८७.  श्री  प्रकादावीर  शास्त्री  क्या  वैज्ञानिक  श्रनुसंघान  कौर  सांस्कृतिक-क्रायें  मंत्री

 यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  संच  है  कि  जिला  बुलन्दशहर  के  सहर  गांव  में  कौर  इसके  रास  पास  पुरातत्व

 के  अवशेष  मिले  हैं  ;

 क्या  इस  बारे  में  कोई  जानकारी  मिली  है  कि  यह  wade  किस  काल  के  हैं  ;  कौर

 क्या  पुरातत्व  विभाग  का  were  गांव  में  एक  संग्रहालय  स्थापित  करने  विचार
 १

 वैज्ञानिक  श्रनुसंघान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  स०  मो०

 अधिकांश  ५ अवश  ११वीं  शताब्दी  या  उसके  पहले  के  हैं  ।  कुछ  सिक्के  एक  या

 दो  शताब्दी  पहले  वे  हो  सकते  हैं  :

 नहीं  ।

 भारतीय  सास्कृतिक सम्बन्ध  परिषद्

 1२१८८.  महाराज कुमार  विजय  आनन्द  :  कया  ais  wade  कौर  सांस्कृतिक-कार्य

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  को  भारतीय  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  परिषद्  में  होने  वाली

 गम्भीर  वित्तीय  अनियमितताओं  का  पता  लगा  है  ;  और

 यदि  तो  उस  मामले  में  जांच  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 चि शा सिक
 भ्रतुस घान  कौर  सांस्कृतिक-का्यं  मंत्री  gama  :

 श्रीमान  । ष्

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 हिमाचल  प्रदेश  प्रशासन

 श्री  नेक  राम  नेगी  :
 २१८९६.

 ‘at  बसु  मज़ारी :

 क्या  गृह-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  गत  तीन  वर्षों  में  हिमाचल  प्रदेश  प्रशासन  के  ayartat  के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार  की

 कोई  शिकायतें  मिली  है  ;

 मूल  Rist  में



 डे  ev  ६  tego

 यदि  तो  कितनी  :  ak

 उन  में  से  कितनी  शिकायतों  को  श्री  तक  निबटाया  जा  qm  है  ?

 TEA  मंत्री  Mo  ०  :

 १९४५७  से  लेकर  जून  १९६०  तक  1७१६०

 ५७६.

 उच्च  शिका  हेतु  wea  राज्यों  तथा  विदेशों  में  भेजे  गये  हिमाचल  प्रदेश  के
 विद्यार्थी

 थी  नेक  राम  नेगी
 :

 TREO.

 Lat  बसुमतारी
 :

 क्या  गुह-कप  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  प्रशासन  द्वारा  ,  PEYG—HE  REXE—Ko  में

 अपने  खर्चे  से  (  १)  विदेशों  में  अध्ययन करने  ak  (२)  भारतीय  विश्वविद्यालयों में  उच्च  दिक्षा
 प्राप्त  करने  ay  लिए  कितने  विद्यार्थी  भेजे  गये  थे  ;  atk

 इन  दोनों  श्रेणियों  के  विद्याथियों  को  भारत  सरकार  द्वारा  कितनी  छात्रवृत्तियां

 दी  गई ं?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  are  हिमाचल  प्रदेश  प्रशासन

 है  | द्वारा  केवल  सेवारत  अधिकारियों  को  ही  उच्च  प्रशिक्षण  sq  सरकारी  खर्चे  से  भेजा

 हिमाचल  प्रदेश  के  जो  विद्यार्थी  उच्चतर  दिक्षा  cera  में  प्रवेश  लेते  हैं  उन्हें  यथासंभव  छात्रवृत्तियां

 कौर  वजीफे  दिए  जाते  हं  ।  ऐसे  विद्याथियों  को  राज्य-प्रशासन  ate  भारत  सरकार  द्वारा

 PEXO-XS,  RPEXS—-YE  REXE-Go  में  मंजूर  की  गई  छात्रवृत्तियांश्रों  के  सम्बन्ध  में

 जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही है  कौर  सभा-पटल  पर  रख दी  जाएगी  |

 हिमाचल प्रदेश  में  स्कूल

 at  नेक  राम  नेगी

 श्री  बसुमतारी १९१९

 कया  दिक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नई  योजना  के  ware  हिमाचल  प्रदेश  में  समस्त  मिडिल  तथा

 हाई  स्कूलों  को  WAT:  १०  एकड़  शर  ५०  एकड़  भूमियां दी  शानी  हैं  ;

 कितने  स्कूलों  को  ऐसी  भूमियां  दी  जा  चुकी  हैं  ;  कौर

 कितने  स्कूलों  को  निकट  भविष्य  में  ऐसी  भूमियां  दी  जाने  की  संभावना  है  ?

 गांधी  मंत्री  का०  ला०  प्रत्येक  मिडिल  एवं  हाई  स्कूल को  भूमि

 देने  की  कोई  योजना  नहीं  है  ।  जो  स्कूल  बेसिक  प्रणाली  में  परिवर्तित  किए  जाते  हैँ  उन्हें

 शीघ्र  भूमि  दी  जाती  है  ।  ऐसे  स्कूलों  को  ५  बिस्वा  से  लेकर  ४६  बीघे  तक  भूमि  दी  गई  है  ।

 हाई  स्कूल  २१

 २३ मिडिल  स्कूल

 मन  अंग्रेजी  में
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 २००  प्राइमरी  स्कूलों  को  जूनियर  बेसिक  स्कूलों में  दौर
 २०

 मिडिल  स्कूलों को  सी  नियर

 बेसिक  स्कूलों  में  परिवतित  करने  का  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  इन  स्कूलों  को  यथाशीघ्र  भूमि

 लब्ध  कराने  का  प्रयत्न  किया  जाएगा  |

 ब्रिटेन  द्वारा  भारत  को  दिये  गये  शरण

 1२१९९  श्री  कालिका  सिह :  क्या  fae  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  लि  :

 निर्वात  गारंटी  ग्र चि नियम  की  धारा  २  के  श्रस्तगंत  ब्रिटेन  के  माल  are  सेवायों  के

 भुगतान के  लिए  भारत
 के

 स्वतंत्र  होने  के  समय  से  we
 तक

 कितने  ऋण  दिए  गए  हें

 भारत  को  इस  प्रकार  के  ऋणों  से  क्या  लाभ  होता है
 ?

 ब्रिटेन  की  सरकार  द्वारा  att  निर्यात
 वित्त  मंत्री  मोरारजी

 गारंटी  अ्रघिनियम की  घारा  २  के  श्रन्तंगत  प्रभी  तक  OXY  लाख  पौंड  (  १००  .  ६७  करोड़  रुपये

 के  पांच  ऋण  दिए  गए  इन  ऋणों का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया गया  है
 |  परिशिष्ट

 ३,  प्रनुबन्घ  संख्या  €€ )

 इन  ऋणों  का  मुख्य  लाभ  यह  है  कि  वे  हमारी  विभिन्न  विकास  परियोजनाओं
 a

 लिए

 ब्रिटेन  से  आयात  कीਂ  जाने  वाली  अनेक  qe  a  लिए  भुगतान  करने  के  लिए  उपलब्ध  हैं  ।

 ब्रिटेन  हारा  भारत  को  प्रविधि  सहायता

 1२१९३.  श्री  कालिका fag
 क्या  faa  मंत्री  ब्रिटेन  द्वारा  भारत  को  PE?  से  लेकर

 EVE  तक  दी  गई  प्राविधिक  सहायता  का  पूरा  ब्यौरा  बताने  की  टू  पा  करेंग  ?

 मंत्री
 मोरारजी  ब्रिटेन  से  प्राविधिक  सहायता  कोलम्बो  योजना के

 sana  मिलती ू  अनेक  रूप हैं  जेसे  भारतीय  राष्ट्रों को  ब्रिटेन  में  प्रशिक्षण  की  सुविधायें

 are  विभिन्न  प्रविधि  क्षेत्रों  में  त्रिवेदी  विशेषज्ञों  की  सेवायें  ।  इसे  सहायता  का  वर्षवार  ब्यौरा

 नीचे  दिया  गया  है
 —

 ce
 aq  विशेषज्ञ  प्रशिक्षणार्थी

 REYR  तक

 २८  ५ जनवरी  १९५२ से  ३  १९५३  तक

 ce Ch Ge  ,  ERY  ६०

 जुलाई  REX  PEKY  ्

 ReYX~FT  LEXE  १७  {o®

 g ET  १६५७  2oX

 LEY g~ eT  LENS  रेह  १६३

 §eys—TT  १९५९  १६  tee

 ne  Soren  लिए  =:

 १२५  GY

 ए ाावजललनकलनजाणपलफजाकानताणता Se  pee

 मून  प्रंप्रेजी  में
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 नागरी  प्रचार णी सभा  घमंस्व  न्यास

 1२१६४.  श्री  कालिका  fag  :  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  भारत  सरकार  ने  नागरी  प्रचारणी  वाराणसी  को  भ्र पने  कुछ  कार्यों  के  लिये

 सहायतायथ॑ं अनुदान  तथा  न्य  वित्तीय  सहायता  मंजूर  की  है  ;  AIK

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  लाठ  :
 ।

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  परिशिष्ट  ३,  संख्या

 Zoo]

 मुस्लिम  पुरालेख  विद्या  के  श्रमिक  का  कार्यालय

 1२१६४.  श्री  नसीहत  :
 क्या  वैज्ञानिक  श्रनुसंघान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  मुस्लिम  पुरालेख  विद्या  के  लिये  अधीक्षक  waar  सहायक  श्रधीक्षक  का  कोई

 कार्यालय है  ;

 यह  कार्यालय कहां  स्थित  है  ;

 यह  कार्यालय कब  से  चल  रहा  है  ;

 क्या  इस  कार्यालय को  ऊटकमण्ड  ले  जाकर  भारत  के  सरकारी  पुरालेख  विद्  के  कार्यालयਂ

 में  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 वैज्ञानिक  श्रनुसंघान  शौर  सांस्कृतिक-कायम  उपमंत्री  स०  सौ

 श्रीमान् परन्तु ।  परन्तु  अरबी  तथा
 फारसी

 के
 शिलालेखों

 के  एक  सहायक  अधीक्षक  का  पद  अवश्य  है
 ।

 नागपुर
 ।

 PEvY  से  ।

 ।

 कलकत्ता  में  खोपरा  कौर  सुपारी  की  बिक्री

 1२१९६.  सरदार  कर  सि०  क्या  gant  मंत्री  २७  १९६०  के  म्रतारांकित

 संख्या  २७७३  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 '
 क्या  उसमें  उल्लिखित  पांच  द  कार-निकोबार  तथा  नानकौडी  ट्रेडिंग  कम्पनियों  के

 बिक्री  एजेंट  हैं  श्रथवा  क्या  कलकत्ता  मैं  केवल  इन  पांच  हाथों  को  ही  खोपरा  कौर  सुपारी
 बेची  जाती

 ष  ी

 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि कार-निकोबार तथा  नानकौडी  ट्रेडिंग  कम्पनियों  द्वारा  जानवर

 ट्रेडिंग  कम्पनी  waar  किसी  अन्य  समर्थकों  को  कलकत्ता  में  अपना  एकमात्र  बिक्री एजेंट  नियुक्त

 किया गया  था

 at  ars  में
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 इन  पांच  को  भ्रमणा  उनके  माध्यम से  PEXE—KO  में  कितना  खोपरा  तथा

 सुपारी  बेची  गई  कौर  उनके  तुलनात्मक मूल्य  कया  हैं  ;

 इस  बात  की  गारण्टी  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जाते  हैं  कि  में  होने  वाली  खोपरे

 सुपारी की  बिक्री  की  ara  का  सही  हिसाब  रखा  जाय
 ?

 जगह-सायं  मंत्री  गो०  ब०  संबंधित  पांचों  art  दोनों  ट्रेडिंग  कम्पनियों  के

 बिकी  एजेंट  हैं  ।

 नहीं

 {
 \  सुचना  उपलब्ध नहीं  है  ।

 बिक्री  एजेंटों  के  संबंधित  बीजक
 मंगाये  जाते  थ  उनका  ट्रेडिंग  कम्पनियों  द्वारा

 सत्यापन  किया  जाता  है  ।

 भ्रण्डमान  में  तकावी  ऋण

 1२१९७  सरदार प्र०  सि०  क्या  गृह-कार्य मंत्री  २२  QeYUe W Marea के  भ्र तारांकित

 संख्या  १९७३  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रहमान द्वीप  समूह  में  जापानी  आधिपत्य  के  दौरान  वहां  की  जनता  द्वारा  उठाये

 गये  नुकसान  के  कारण  मकान  बनाने  पद्  खरीदने  के  लिये  मंजर  किये  गये  पुनर्वास  ऋणों  में

 से  तकावी  ऋणों  मालगुजारी  की  बकाया  वसूल  की  गई  थी  ;

 यदि  तो  क्या  इस  प्रकार  की  कटौती  इन  ऋणों  के  प्रयोजन  के  विरुद्ध  नहीं  है
 ?

 मंत्री  गो०  ब०  नही ं।

 sat  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 अण्डमान  हिप  समूह

 1२१९८.  सरदार  श्र०  सि०  सहगल  :  क्या  गह-किये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  ने  पोट  ब्लेग्नर  में  डन्डास  पाइन्ट  नामक  स्थान  पर  युद्ध  के  पहले  के  दिनों  में

 rare अवतरणी  के  निर्माण  पर  कितनी  राशि  व्यय  की  थी

 वह  दीवार
 a  अवतरणी  स्थानीय  प्रशासन ने  कितनी  राशि  में  मैसेज  कार

 ०

 जादवत एंड  कम्पनी  को  सौंप

 दी  है  जिसे  वहां  पर  स्थित
 केन्द्रीय  लोक  कर्म  विभाग  की  इमारतें

 RAE  में  बेच  दी  we

 .
 क्या

 उस  ard  ने  वहां  किसी  नई  अवतरणी  का  निर्माण  किया  है  ale  क्या  एसा  निर्माण
 पत्तनों  नौपरिवहन

 के
 संबंधित  कानून का  उल्लंघन  नहीं  है

 ;

 इस  मामले में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  प्रथम  करने  का  विचार  किया
 जा

 रहा  है  ।

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  जापानी  झ्राधिपत्य  के  दिनों
 में

 अन्दमान  प्रशासन

 के  कागजात  नष्ट हो  गये  थे  |
 इसलिये  डन्डास  पाइन्ट  पर  दीवार  कौर  भ्रवतरणी

 के
 निर्माण  की

 लागत  के  संबंध  में  कोई  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।
 क

 +14  अंग्रेजो  में
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 वह  दीवार
 कौर

 ware  कभी  भी  श्रीमान  प्रशासन  प्रन्तगेंत  है

 site  जी  मामला  अण्डमान  प्रशासन  के  विचाराधीन  है  ।

 झण्डमान  से  खोपरा  कौर  सुपारी  का  निर्यात

 1२१९६.  सरदार  Wo  सि०  सहगल  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PEYS-VE  श्र  PEXE—Ko  में  (१)  नानकोरी  से  पोर्ट  ब्लेयर

 श्र  भारत  की  मुख्य  भूमि  के  पत्तनों  (२)  कारनीकोबार से  पोर्ट  ब्लेयर  ake  मुख्य  भूमि

 पत्तनों  को  तथा  ब्लेयर  से  मुख्य  भूमि  के  पत्तनों  को  खोपरा  सुपारी  का  अलग  कितना

 इसमें से  कितनी  मात्रा पर  स्थानीय  प्रशासन  द्वारा  रायल्टी  का  निर्धारण  किया  गया

 कौर  इन  वर्षों  में  कितनी  रायल्टी  निर्धारित  कौर  वसूल  की

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  १६५८-५६  शर  १६५६-६०  में

 ,  कारनीकोबार कौर  पोर्ट  ब्लेयर  से  निर्यात  किये  गये  खोपरे  are  सुपारी  की  यात्रायें  बताने

 वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  २,  wears  संख्या  १०  १]  ।
 इन  पत्तनों

 से  विभिन्न  पत्तनों  को  अलग  wan  निर्यात  की  मात्रा  संबंधी  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही

 att  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 नानकोरी  कौर  कारनीकोबार से  खोपरे  कौर  सुपारी  के  समस्त  निर्यातों  पर  रायल्टी

 का  निर्धारण  एवं  वसूली  की  गई  थी  ।  इन  वस्तुभ्नों  के  पोट  ब्लेयर से  निर्यात  पर  रायल्टी  नहीं  वसूल

 की  जा  सकती  है  क्योंकि  वह  रक्षित  क्षेत्र  में  नहीं  स्थित  है  ।  में  खोपरा  श्र  सुपारी

 निर्यात  पर  निर्धारित  ate  वसूल  की  गई  रायल्टी  की  राशियां  &  ¥,XXe  रूपये
 ८०

 नये  पैसे

 तथा  २५,७२२  रुपये ४०  नए  पैसे  EYG—VE  की  रायल्टी  के  झांकने  एकत्रित  किये  जा  रहे  हैं

 झर  सभा  पटल  पर  रख  दिये  जायेंगे  ।

 विदेशी  मुद्रा  नियमों  का  उल्लंघन

 1२२००.  श्री  से०  श्र०  मेहदी
 :

 क्या  क्ति  मंत्री  यह  बताने  की
 करेंगे

 मान  PEKE  से  ३१  TEGo  तक  विदेशी  मुद्रा  नियमों  के  उल्लंघन  के

 का  fora  war  ;'

 क्या  उन्हें कम  करने  के  लिये  कोई  ठोस  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 यदि  तो  क्या  उसका  ब्यौरा  झर  उन  पक्षों  के  नाम  तथा  किये  गये  जुर्माने
 की

 जान

 कारी  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी  ?

 विस  मंत्री  मोरारजी  इस  अवधि  में  प्रवर्तन  निदेशक  ने  न्याय-मिश्रणीय

 द्वारा  ३३६  मामलों  का  निर्णय  किया  ।  दीवानी  भ्र दाल तों  द्वारा  ३  मामलों  का  निर्णय  किया  गया
 ॥

 sada  निदेशक  ने  जांच  तंत्र  की  शक्ति  बढ़ाकर  न्याय  निर्णयन
 को

 तेज  बनाकर  मामलों  की  संख्या  कम  करने  का  है
 ।

 पहले  कीਂ  ate  अधिक  मामलों

 निपटारे से  बद्द  बात  स्पष्ट  हो  जाती  ।
 ———

 मूल  अंग्रेजी  में
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 एक  विवरण  लोक  सभा  पटल  पर  रखा  जाता है  ।  में  रखा
 गया

 ।

 देखिये  संख्या  २३४/६०]

 दिल्ली  के  सामाजिक  कार्यकर्ता  की  कथित  पिटाई

 1२२०१.  श्री  भा०
 |...  गायकवाड :  कया  गृह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  के  करोलबाग  थाने  के  थानेदार  ने  करोलबाग  के  एक

 कार्य
 कर्ता  को  पीटा  था  are  इस  मामले  की  जांच  करने  के  लिये  एक  मजिस्ट्रेट  नियुक्त  feat

 था  धौर

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला
 ?

 मंत्री  गो०  श्र  १२  FeKE  को  यह

 शिकायत  की  गई  थी  कि  करोलबाग  थाने  के  थानेदार  ने  उस  क्षेत्र  के  एक  निवासी  को  पीटा  है  ।  इस

 शिकायत की  जांच  करने  के  लिये  नियुक्त  किया  गया  मजिस्ट्रेट इस  freed  पर  पहुंचा कि  थानेदार

 के  विरूद्ध  लगाये  गये  आरोप  सिद्ध  नहीं  हो  सके  ।

 भारत में

 श्रीमती इला पालचोधरी इला  पाल चौधरी  :
 1२२०२.

 ait  श्रीधर

 कया  गृह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंग कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कालिपोंय  ate  कर सि योंग  बंगाल  )  में  रहने  वाले ६.

 चीनी  राष्ट्रजनों को  हाल  में  भारत  से  चले  जाने  के  लिये  कहा  गया  है

 यदि  तो  ऐसी  काय  क्या  कारण  हैं  ?

 मंत्री  मो०  ब०  :
 जी  परन्तु उनकी  संख्या  १५  हैं  ।

 उन्होंने  भारत  विरोधी  कार्यवाहियों  में  भाग  लिया  था  ।

 avian.  रूस  ते  उत्पादों  का

 ९९०३५  ”  अगाड़ी

 कया  खान  इंधन  मंत्री यह  बताने कृपा  करेंगे  कि  :

 सोवियत  रूस  से  समझौते  के  अनुसार  पेट्रोलियम  के  किन  उत्पादों  का  श्राथाता

 किया  जा  रहा

 मिट्टी  के  तेल  का  स्मोकिंग  प्वांइट  आर  डीजल  तेलों  का  इंडेक्स

 क्या है

 देश  में
 fet

 गये  उत्पादों  at  तुलना  में  ये  उत्पाद  कैसे  हैं  ;

 मूल  प्रोग्रेस
 में

 "
 Smoking  point.
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 क्या  सरकार
 को

 यह  पता  है  कि  डीजल  ट्रकों  में  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  मिट्टी

 के  तेल  का  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  है  ;  कौर

 यदि  तो  १  PERO  के  मिट्टी  के  तेल  की  लागत  में  कितने

 प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  कौर  सरकार  का  डीजल  तेलों  से  होने  वाले  राजस्व  में  हो  रही  हानि
 को  दूर  करने  के  लिये  क्या  कायंवाही  करने  का  विचार  है  ?

 fara  कौर  तेल  मंत्री  के०  दे०  :  मिट्टी  का  उड्डयन

 टर्बाइन इं  घन  शौर  हाई  स्पीड  डीजल  |

 मिट्टी  के  तेल  का  स्मोकिंग  प्वाइंट  २५-२९
 एम  एम

 हाई  स्पीड  डीजल  घायल  का  डीजल  इंडेक्स  मिन  ५४

 सोवियत  रूस  से  हुए  ठेके  में  मिट्टी  के  तेल  के  स्मोकिंग  प्वाइंट  ak  हाई

 स्पीड  डीजल  घायल  के  डीजल  देशनांक  तथा  विशिष्टियों
 '

 का  समावेश  देश  में  परिष्कृत

 किये  जा  रहे  कौर  wer  सम्भरणकर्ताश्ों  द्वारा  बेचे  जा  रहे  उत्पादों की  विशिष्टियों के  आधार

 पर  किया गया  था  ।

 ste  सरकार  को  इस  बात  का  पता  नहीं  कि  डीजल  ट्रकों  में  मिट्टी

 के  तेल  का  इस्तेमाल  बड़े  पैमाने  पर  किया  जा  रहा  है  ।  यदि  डीजल  ट्रकों  में  मिट्टी  के

 तेल  का  इस्तेमाल  होता  भी  तो  भी
 मिट्टी  के  तेल  की  के  झ्रांकड़ों  से  मिट्टी

 के  तेल  की  लागत  में  होने  वाली  किसी  खास  वृद्धि  का  पता  नहीं  चल  सकता  क्योंकि  मिट्टी

 के  तेल  की  लागत  हाई  स्पीड  डीजल  से  बहुत  अधिक  है  ।  मई  प्रौढ़

 १९६०  महीनों में  मिट्टी  के  की
 बिक्री

 के
 जो  ates उपलब्ध  उनसे

 असाधारण  विधि  का  संकेत  नहीं  मिलता
 ।

 कालकाजी  में  झुग्गियों  में  रहने  वालों  &  लिये  जमीन

 २२०४.  श्री  जांगड़े  :  क्या  गह-कायें  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कालकाजी  में  झुग्गियों  में  रहने  वाले  सैकड़ों  हरिजनों  ने

 प्रार्थना  की  है  कि  झुग्गियां  गिराने  से  a  उन्हें  पुनर्वास  के  लिये  जमीन  दी  जाये  ;

 क्या  उन  हरिजनों  ने  एक  सहकारी  गृह-निर्माण  समिति  गठित  करने  के  बारे  में

 शक  योजना  प्रस्तुत  की  है  ;

 क्या  दिल्ली  विकास  निगम  इन  हरिजनों  को  उनकी  झुग्गियां  गिराने  से  पूर्व

 भ  जमीन  देने  की  व्यवस्था  कर  रहा  है
 ?

 गृह-कायें
 मंत्री  गो०  ब०  :  हां  ।

 कौर  सहकारी  गृह-निर्माण  समिति  गठित  करने
 या  इस  ्

 के  लिए

 उपयुक्त जमीन  देने  की  कोई
 मरो  प्राप्त

 नहीं  हुई  है  ।

 मूल  में
 *
 sSpecifications:
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 पाकिस्तान  को  इस्पात  के  टुकड़ों  का  निर्यात

 क्या  खान  wie  इंधन  मंत्री  यह  बताने
 1२२०१  कुमारी  Ato  वेद कुमारी

 की  कृपा  करेंगे  कि

 पाकिस्तान  को  QEXG—YE  PEXE—Fo  में  इस्पात  के  टुकड़ों  का  कितना

 निर्यात  किया  गया

 क्या  सरकार  ने  पाकिस्तान  के  साथ  इन  की  सप्लाई  का  कोई  ठोका  किया

 खान  कौर  इंजन  मंत्री  cay  fag)  प्रौर  भारत

 सरकार  द्रोह  पाकिस्तान  सरकार  के  सोच  २१-३-६०  को  हुए  व्यापार  समझोते  अनुसार

 पाकिस्तान  को  ७५  लाख  रुपये  के  इस्पात के  पकड़  सप्लाई  करने  हैं  ।  तक

 पाकिस्तान  को  ५८८  टन  इस्पात  के  टुकड़ों  का  निर्यात  किया  जा  चुका  है  |

 श्रतुसुचित  जातियों  तथा
 अनुसूचित  aria  जातियों

 कें  उम्मीदवार

 +  ०६  भा०  Fo  गायकवाड़  :  क्या  गृह-किये  मंत्री  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  प्रथम  द्वितीय  श्रेणी  के  पदों  के  लिये

 PEUG—YVE  १९५९-६०  १९६६०  १  में  अब  तक  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित

 ख़ादिम  जातियों  के  कितने  उम्मीदवारों  को  इन्टरव्यू  के  लिये  बलाया  गया

 संघ  लोक  सेवा  आयोग द्वारा  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों

 के  कितने  उम्मीदवार  चने  गये  श्र

 सरकार  ने  शभ्रनुसुचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  झ्रादिम  जातियों  के  उम्मीदवारों

 के  यात्रा  भत्ते  पर  QEYG—VE  REXE—-Fo  और  में  अरब  तक  कितना  व्यय

 किया  गया
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री
 :

 प्रथम  तथा  द्वितीय

 श्रेणी  के

 पदों

 पर  नियुक्तियों  qrarey  जानकारी  नीचे  दी

 जा

 रही
 है  —

 tc
 ay  इन्टरव्यू  के  लिये  संघ  ae  सका  आदत

 गये  द्वारा  चुने  गये
 एड  $< ्

 अरन ०  जा ०  अन ०  तथा  जा०  अनत ०  जा०  न ०  श्री

 जा०

 १९१४८  EVE  ११४  av  दे०

 PEXE  रेप  है  ६७  १२

 चालू
 ay  की  जानकारी  कभी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 अनुसूचित  जातियों  sik  भ्रनुसूचित  श्रादिम  जातियों  के  दिये

 जाने  वाले  यात्रा  भत्ते  सम्बन्धी  जानकारी  से  नहीं
 रखी  जाती

 |

 मल  AIST  में
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 st  वे  ०  ईया चरण  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  यह  सच  है  कि  भूतपूर्व  सैनिकों  के  सैनिक  सेवा  में  शामिल  होने  पर
 उनकी

 सैनिक  सेवा  को  उनक  वेतन  का  निर्धारण  करते  समय  गिना  जाता  है  ;

 यदि  नौकरी  के  क्रम  में  पड़ने  वाले  भंग  को  क्षमा  कर  दिया  जाये  तो  क्या

 उनकी  सं  निक-सेवा  को  पैशन  के  समय  भी  गिना  जाता  है

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  ने  mit  हाल  ही  में  यह  निश्चय  किया

 है  कि  उन  भूतपूर्व  सैनिकों  जो  श्राजाद  हिन्द  फौज  में  शामिल  हो  गये  थे  ak  इसके

 पश्चात  जिनकी  सैनिक  सेवा  में  नियुक्ति  हो  गयी  पैंशन  के  उद्देश्य  भ्रमजाल  हिन्द  फौज

 में  की  गयी  सेवा  को  गिनने  की  अनुमति  नहीं  दी  जा  सकती  कौर

 उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  में  तो  उसके  क्या  कारण  है
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  मेनन  जी  समय  समय  पर  जारी  किये
 गय

 श्रादेशों  की  शर्तों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ।

 जहां  ।

 tar  कोई  निश्चय  नहीं  किया  गया  ।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  कम  चोरियों  क  लिये  सेवा  सम्बन्धी  नियम

 २२०८.  श्री  पद्म  देव  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  जब  से  हिमाचल  प्रदेश  बनाया  गया  है  तब  से  तक  विभागीय

 चोरियों  के  लिए  सेवा  सम्बन्धी  नियम  नहीं  बनाए  गये  हैं

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  सेवा  सम्बन्धी  नियमों  के  न  होने  से  कर्मचारियों  के  श्रधघिकार

 सुरक्षित  नहीं  रहते  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  इसका  कारण  बतायेगी
 ?

 गह-कार्य  मंत्री  गो०  व०  (  )  (7)  हिमाचल प्रदेश  प्रशासन  के  कर्म

 चोरियों  के  लिये  वही  नियम  श्र  ares  लागू  हैं  जो  ate  क्रंमाक wer  केन्द्रीय

 कर्मचारियों के  तदनुरूप  वर्गों  को  लागू  होते  हैं  ।  परन्तु  प्रशासन  के  नान-सेक्रंटेरिएट कमंचारियों  की

 परिलब्धियां  बही  हैं  जो  परिलब्धि  पंजाब  सरकार  के  तदनुरूप  कर्मचारियों  को  प्राप्त  होती

 कई  पदों  की  प्रवरता  कौर  तरक्की  के  लिये  भी  सेवा  सम्बन्धी  नियम  पहले  ही

 बनाये  जा  चुके  हैं  ।  कर्मचारियों के  अधिकार  सुरक्षित हैं  ।

 पिछड़े  वर्ग  प्रा योग की पोर्ट की  रिपोर्ट

 1२२०८.  थी  बे०  कह  कामल  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 पिछड़े

 बर्ग  आयोग
 की

 रिपोर्ट  सम्बन्धी  ज्ञापन  के  पृष्ठ  २६  में  सम्बन्धी  शशांक  में
 उल्लिखित

 बन्दों को  क्रियान्वित  करने  के  सम्बन्ध  में  प्रत्येक  राज्य  में  क्या  वार्षिक  प्रगति  हुई  है
 ?

 मूल  अंग्रेजो में
 में



 श४  Waar  दे  ५०३

 गृह-कार्य  उपमंत्री  पिछड़े  वर्ग  आयोग
 की

 रिपोर्ट  सम्बन्धी  ज्ञापन
 के  पृष्ठ  २६  में  ade  के  अन्तर्गत  उल्लिखित  उपबन्धों

 के
 अनुसार  पिछड़े  हुए  वर्गों  के

 कल्याण

 के  लियें  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  निर्धारित  ९१  करोड़  रुपये  की  रकम  का  प्रशासन  गृह-कार्य  मंत्रालय

 द्वारा  किया  जाता  PEXV—US  geuc—“e Fea THA F में  इस  रकम  के
 इस्तेमाल

 के  बारे  में  प्रत्येक  राज्य  में  हुई  वार्षिक  प्रगति  का  व्योरा  देने  वाला
 एक

 विवरण
 ११  १६६०

 को  अतारांकित प्रदान  संख्या  ६०७  के  उत्तर  में  सभा-पटल  पर  रखा  गया
 था  ।  PEXE-—Fo  में  इस

 राशि  के  उपयोग  के  आंकड़े  at  राज्यों  से  प्राप्त  नहीं  हुए  ।

 स्क  ल-विद्याथियों  का  श्रन्तर्राष्ट्रीय  क्रोड़-सम्मेलन

 1२२१०.  श्रीमती  इला  पाल चौधरी
 :

 कया  दिक्षा  मंत्री
 यह

 बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  भारत  सरकार  को  स्कूल  गेम्स  फैडरेशन श्राफ  इंडिया  की  कौर
 से  १९६१  के

 आरम्भ  में  भारत  में  स्कूलों  के  लड़कों  श्र  लड़कियों के  अन्तर्राष्ट्रीय  क्रीड़ा  सम्मेलन  का  आयोजन

 करने  के  लिये  aaqata  देने  का  अनुरोध  किया  है  ;

 यदि  तो  उसका  व्योरा  कया  है  ;

 सरकार  की  इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 पत्रिका  मंत्री  का०  ला०

 स्कूल  गेम्स  फैडरेशन  श्राफ  इंडिया  ने  विभिन्न  देशों  से  खिलाड़ियों  के  दलों
 को

 झ्ामंत्रिंत

 करने के  लिये  सरकार  की  मंजूरी  के  लिये  कहा  था  ।

 फैडरेशन
 को

 इस  प्रस्ताव  का  पूरा  विवरण  देने  के  लिये  कहा  गया  है
 ।

 सरकारी  कर्मचारियों  Bl  ऋणयग्रस्तता

 थ्री  नेकराम  लेंगी

 1२२११  att  बहादुर सिह

 राम
 कृष्ण  गुप्त

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  जीवन-निर्वाह  व्यय  के  ऊंचा  होने  के  कारण  अधिकांश  सरकारी

 कर्मचारी  ऋणग्रस्त  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  १  ण्  2&eo Hi faedt F को  दिल्ली  में  प्रत्येक  मंत्रालय में  संलग्न  vie

 अधीनस्थ  कार्यालय  भी  शामिल  ३००  रु०  से  कम  वेतन  लेने  वाले  ३००  रु०
 से  प्रतीक  वेतन

 लेने  वारे  राजपत्रित  और  अराजपत्रित  कर्मचारियों  की  अलग  अलग  संख्या  कितनी  जिनके  वेत

 दीवानी  भ्र दाल तों  की  डिग्रियों  के  कारण  हो  रहे  थे
 ?

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  हो  सकता  है  कि  कुछ  सरकारी

 कभ कम चार  व्यक्तिगत  कारणों  जिनका  जीवन-निर्वाह  के  सामान्य  व्यय  से  कोई  सम्बन्ध

 ग्रस्त  हों  ।

 जानकारी  एकत्र  की  जायेगी  शर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 ग्र प्रजा  में

 International  Sports  Meet
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 बहरों  के  लिये  चित्रकारी का  स्कूल

 1२२१२.  श्री  | ५  | है  सलिक :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बहरों  के  अखिल  भारतीय  संघ  ने  दिक्षा  मंत्रालय
 को  बहरों के

 विश्व  संघ  से  उपहार स्वरूप  प्राप्त  उपकरणों  से  बहरों  को  चित्रकला  का  प्रशिक्षण  देने  के  लिये  एक

 स्कूल  खोलने  का  अनुरोध  किया है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  किये  वाही  की  गयी  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 हिन्दी  भ्र सि स्टेंट

 २२१३.  शी  प्रकाशा वीर  शास्त्री  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  संसदीय  हिन्दी  एसोसियेशन  ने  इस  बात  पर  चिन्ता  प्रकट  की  है  कि

 विभिन्न  मंत्रालयों  कौर  विभागों  में  नियुक्त  किये  गये  भ्रसिस्टेंटों  हिन्दी  भ्रसिस्टेंटों  के  बेसन-क्रम

 शौर  मान्यता  इरादी  में  भेदभाव  किया  जाता  है  ;

 यदि  तो  इस  भेदभाव  को  दूर  करने  के  लिय  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  कौर  कुछ  समय  पूर्वे  संसदीय

 हिन्दी  एसोसियेशन  के  जनरल  सेक्रेटरी  से  इस  सम्बन्ध  में  एक  पत्र  प्राप्त  था  ।  परन्तु  हिन्दी

 श्रसिस्टेंटों दूसरे  अ्रसिस्टेंटों  में  कोई  भेदभाव का  प्रदान  ही  नहीं  है  ।  हिन्दी  श्रसिस्टेंटों के  पद

 केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  की  पदाली  में  शामिल  अन्य  रेग्यूलर  श्रसिस्टेंटों  के  पदों
 की

 भांति  नहीं  हैं  किन्तु

 विभिन्न  मंत्रालयों  आदि  में  हिन्दी  से  परं ग्रेजी  ale  भ्रंग्रेजी  से  हिन्दी  में  अनुवाद  करने के  लिये  वे  पद

 पदाली  से  बाहर  के  पद  हैं  ।  हिन्दी  श्रसिस्टेंटों की  कार्य-प्रणाली  wear  रेग्यूलर  अ्रसिस्टेंटों  जो  कि

 टिप्पण  ate  मसौदे  बनाने  तथा  अरन्य  तत्सम्बन्धी  कार्य  पर  नियुक्त किये  जाते  सबंधी  भिन्न  हैं  ।

 इसलिये  इन  दोनों  वर्गों  के  पदों  का  समान  स्तर  पर  तुलना  करने  का  ही  नहीं  उठता  है  |

 fart  असिस्टेट

 २२१४.  श्री  प्रकादावीर  शास्त्री
 :

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 विभिन्न  मंत्रालयों  ate  विभागों  में  हिन्दी  अ्सिस्टेंटों  के  एसे  जिनका वही

 क्रम  है  जो  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  योजना  के  wea  काम  करने  वाले  श्रसिस्टेंटों  का  कब  से

 पदाली  से  बाहर  माने  गये  उसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  हिन्दी  श्रसिस्टेंटों  न ेउक्त  पदों  को  पदाली  में  शामिल  करने  के  बारे  में  भ्र भ्या वेदन

 किये  हैं  ate  यदि  तो  उस  पर  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  सेन्ट्रल  सेक्रेटेरियट  सर्विस  स्कीम

 में  भाग  लेने  वाले  मंत्रालयों  में  हिन्दी  सहायकों  के  पद  प्रारम्भ  से  ही  पदालो  से  बाहर

 माने  गये  क्योंकि  ये  पद  सेन्ट्रल  सेक्रेटेरियट  सर्विस  में  सम्मिलित  सहायकों  के  रेग्यूलर पद  नहीं

 तथा  कार्यालयों
 में  हिन्दी  अनुवाद  काय  के  लिये  बनाये  गये  हैं  ।

 fra  अंग्रेजो  में
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 १५  १८८२

 कुछ  भ्रम्पावेदन  प्राप्त  हुए  परन्तु यह  निश्चय  किया  गया  है  कि  वर्तमान  स्थिति  में

 किसी  परिवर्तन  की  आवश्यकता नहीं  है  ।

 असिस्टेंट  प्रेम  परीक्षा

 २२१४.  श्री पू ०  ला०  बारुपाल  क्या  गृह-कायें  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  कौर  दिलाया  गया  है
 कि

 rex  में  हुई  भ्र सि स्टेंट

 ग्रेड  परीक्षा  में  उत्तीर्ण  हुए  अधिकांश  व्यक्तियों  को  नौकरियां  नहीं  दी  गई  हैं  ;

 यदि  तो  इस  विषय  में  क्या  कार्यवाह
 ी  की  जा  रही  है  ;  कौर

 इन  व्यक्तियों  में  से  संभवतः  कितने  व्यक्ति  खपा  लिये  जायेंगे  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री
 से  इस  परीक्षा  के

 स्वरूप  संघ  लोक  सेवा  आयोग  ने  कुल  जिन  eee  उम्मीदवारों
 जाति/श्रनुसूचित  ख़ादिम

 जाति के  १०२  उम्मीदवारों को  शामिल  करते
 की  नियुक्ति की  सिफारिश  की

 उनमें
 से

 २२४  उम्मीदवारों  जाति/श्रनुसूचित  afer
 जाति

 के
 ६१  उम्मीदवारों को  द्रुमिल  करते

 को  अब  तक  नियुक्ति  पत्र  जारी  किये  जा  चुके  हैं
 ।  इस  परीक्षा  में  से  नियुक्त  किये  जाने  वाले

 पद  उपलब्ध  होने  पर  इस  सूची  में  से  आगे  नियुक्ति
 की

 जायेगी
 ।  यह  बताना  संभव  नहीं  है  कि  इस

 सूची  में  से  अराग  ऐसी  कितनी  नियुक्तियां  की  न  ही  इस  विषय  में  कोई  कायेवाही  करने

 ही  उठता है  ।

 विदेशी  बैंकों  में  जमा  घन

 २२१६.  श्री  प्रकाशवीर  शास्त्री  :  क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीयों  में  विदेशी  बैंकों  में
 धन

 जमा  करने
 की

 प्रवृत्ति  बढ़  रही  है
 ड

 क्या  यह  सच  है  कि  विदेशी  बैंकों  में  कुछ  ऐसी  धन  राशियां  जमा  हैं  रि  नीचे  बारे  में

 सरकार  अपेक्षित  जानकारी  प्राप्त  नहीं  कर  सकी  है  ;

 यदि  तो  ऐसे  जमाधन  के  सम्बन्ध  में  सरकार  कया  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  माननीय  सदस्य  विदेशों  के  बैंकों  में

 भारतीय  राष्ट्र जनों  द्वारा  इजाज़त  लिये  बगैर  जमा  की  गयी  रकमों  के  बारे  में  जानकारी  हासिल

 करना  चाहते  यह  कहना  कठिन  है  कि  इस  तरह  रकमें  जमा  करने  की  प्रवृत्ति  बढ़  रही  है  या  नहीं  |

 इस  सम्बन्ध  में  इतना  ही  कहा  जा  सकता  है  कि  प्रवर्तन  निदेशालय  श्राफ  एन फो सें मेंट  )

 पहले  को  बनिस्बत  इस  तरह  के  ज्यादा  मामले  पकड़ने  में  कामयाब  है  |

 न
 रिजर्व  बैंक

 ae  न  सरकार  के  पास  ऐसा  कोई  साधन है  जिससे  बग़ैर  इजाज़त  लिये

 विदेशी  बैंकों  में  जमा  की  गई  रकमों  की  जांच-पड़ताल  की  जा  क्योंकि  ये  बैंक  एसी  रकमों  के  बारे

 में  सूचना  देने  के  लिये  मजबूर  नहीं  हैं  ।

 प्रवर्तन  निदेशालय  इजाज़त  के  बगर  खाता  रखने  के  मामलों  में  पुरी  चौकसी  रखता  है
 ।

 जब  इस  तरह  के  बगैर  इजाज़त  के  खातों  का  पता  चलता  तब  विदेशी  विनिमय  विनियम

 gEvY  एक्सचेंज  रेगुलेशन  १९४७)  के  अनुसार  अदालती  कार्रवाई  की  जाती

 अपराधियों  को  कड़ी  सजा  दी  जाती  है  ताकि  लोग  ऐसा  काम  करने  से  डरें  ।
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 हरिजन  उपजातियों की  गणना

 २२१७.  श्री  जांगड़े  :
 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )
 उन

 हरिजन  उपजातियों
 की

 जन-गणना  कसे  की  जायेगी  जिन  के  बारे में  ee  के  बाद

 से  कोई  अभिलेख नहीं  हैं  ;

 क्या  उनकी  जनसंख्या  की  गणना  १९११  १९२१  के  श्राघार पर  की
 शरर

 क्या  साधन  भ्र पना ये जायेंगे  ?

 गृह-कार्य  उपमंत्री  १९६१  की
 जनगणना  में  मुख्य  जातियों  के

 साथ
 भ्रनुसुचित  जातियों  की  उपजातियां  भ्रमणा  गोत्र  इत्यादि  नामों  के  सहित  गणना  की  जाएगी

 गणकों  को  अनुदेशों  के  अनुसार  व्यक्तियों  द्वारा  दिये  गये  उपजाति  श्र  यदि  यान  के  नाम  स्लिपों पर

 लिखें  जाकर  अनुसूचित  जाति  के  मुख्य  नाम  के  साथ  कोष्ठक  में  दिखाए  जाएंगे  |

 नहीं

 (7)  seat  ही  नहीं  उठता

 मद्रास  के  लिये  लोहे  की  चादरों  की  मांग  कौर  सप्लाई

 ही  पार्वती  कृष्णन  :

 रिरशन््दू  श्री  नागी  रेड्डी
 :

 क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  मद्रास  राज्य  की  १९६०  में  लोहे  की  चादरों की  मांग  कितनी  थी  ;

 यहां  मांग  कहां  तक  पूरी  की  गयी  ;  ak

 सरकार  द्वारा  मद्रास
 को  लोहे की  ata  चादरें  मुहैया  करने के  लिये  क्या

 सबन्ध  किया  गया  है  ?

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वरण  :  कौर  weet

 वर्ष  के  अनुसार किया  जाता  है  ।  १९५९-६०  PEK O—-|Q  की  पहली  तिमाही

 १९६०)  की  मांग  तथा  अलाटमैंट  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  जाता  है

 —
 मे ं)

 अ्रलाटमेंट

 LEXE—KO  २१  FRR  १२,६५२

 PEK O—-ZZ  €,  q&o  VRE

 त

 2& Ro)

 दश  भर  में  चारों  को  कमी  है  ।  जब  हर केला  इस्पात  संयंत्र  में  अगले  वर्ष

 चादरों  का  उत्पादन  शुरू  हो  तो  स्थिति  में  सुधार  होने  की  सम्भावना  है  ।

 ra  अंग्रेज़ी  में



 Ry  भाद्र  ,  ask  (  )  लिखित  उत्तर  दे  Low

 मद्रास  को  इस्पात  का  श्रलाठटमंट

 |  श्रीमती
 पावलो  कृष्णन

 feted  नागी  रेडी :

 कया  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 (x
 {?  )  मद्रास  राज्य को  १९५८  PEXE  में  इस्पात

 का  कूल  कितना  कोटा  प्लाट

 feat गया  ;  और

 इनमें से  प्रत्येक  वर्ष  वस्तुतः  कितना  इस्पात  सप्लाई f
 कया  गया  ?

 खान  ate  इंधन  स्वर्ण  कौर

 दै  |  पि  तीन  वर्षों  के  श्रलाटमंट का  अलाटमैंट  वित्तीय  वर्ष  के  अनुसार  किया  जाता है
 और  सप्लाई  का ब्यौरा  नीचे  दिया  जा  रहा  है

 टनों में

 वह
 हज

 भजा  गया

 १६  a9  84S  RSE

 PEYS—NE  २९,६३७  Pv Rev

 १६५६-६०  BVUEXS  25,550
 Te

 शप  अकड़  चाल  कौर  बकाया  आर्डरों  सम्बन्धी  माल  भेजने  के

 त्रिपुरा  में  अनुसूचित  जातियों
 के

 विद्यार्थी

 थी  दशरथ देब
 २२२०

 {  श्री  हाज़िर

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 an  भ्रनुसूचित  मनीपुर  जाति  शर  अनुसूचित  झ्रादिम  जातियों  को

 चोड़ कर
 ea  पिछड़ी हुई  जातियों  के  विद्याथियों  जो  त्रिपुरा  के  हाई  हायर  सैकंडरी

 मिडल  स्कूलों  अथवा  सीनियर  बेसिक  स्कूलों  के  छात्रावास  में  रहते  छात्रांवास-वृत्तियां

 मिलती

 क्या त्रिपुरा की  क्षेत्रीय  परिषद्  ने  इस  प्रकार  की  छात्रवृत्तियां  देने को  कहा  है  ;

 और

 (7)  यदि  तो  इन  के  कब  से  दिये  जाने  की  संभावना  है  ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  से  त्रिपुरा  प्रशासन  से

 कारी  इकट्ठी  की  जा  रही
 है  प्रौढ़  इसे  समयानुसार

 सभा-पटल  पर
 रख  दिया  जायेगा

 |
 नालक  ए  ee  बा  ee

 fy
 करीबी

 में
 4115  (Ai)
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 में  विस्थापित  बंगाली

 |  भी  दीदार  देव
 1

 २२२१.
 हाज़िर

 :

 क्या  गह-किये  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि

 शसाम
 के

 उपद्रवों  के पदचात रि ् त्रिपुरा  में कल  कितने  विस्थापित  बंगाली  जायें

 क्या  उन  में  से
 किसी  ने  पुनर्वास  ऋण  अथवा  अनुदान  के  लिये श्रावेदन-पत्र

 ar

 यदि  तो  उन  के  पुनर्वास  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं

 गृह-कार्य
 मंत्री  गो०  ब्०  :  यह  समाचार  मिला  है  कि  १८२

 जिन के  सदस्यों की  कुल  संख्या  ७३०  त्रिपुरा में  ms  हैं  ।

 नहीं

 इन  में  से  ग्र धि कतर  व्यक्ति  अपने  सम्बन्धियों के  पास  रह  रहेगें  ।  जिन  लोगों  ने

 झपना  प्रबन्ध  स्वयं  नहीं  वे  जनता  द्वारा  आयोजित  शिविरों  में  रह  रहे  हैं  ।

 विदेशों  में  लेखे

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त :
 PRRRR-9

 at
 स०  to  बन्दों  2

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  बहुत  से  भारतीयों  के  लेखे  विदेशों  में  हैं  ;

 यदि  तो  ऐसे  कितने  भारतीय

 इन  बैंकों में  कितना  धन  जमा  है  atk

 ~
 ? ये  लेखेकत्र  खोने  गये

 वित  मंत्री  सोराबजी  देसाई )  हां
 |

 से  वर्तमान  विनियमों के  म्रन्तगत  स्टिंग  क्षेत्र  के  देशों की  मुद्रा  में  लेखा

 रखने की  सामान्य  श्रनुमत्ति  किन्तु  शतं  यह  है  कि
 ८  १९४७  पहले  भी

 उस  व्यक्ति  का  ऐसा  लेखा  होना  चाहिये  ।  इस  के  प्रशिक्षणार्थियों

 और  सरकार  द्वारा  मंजरशदा  कार्यों  के  लिये  विदेश  जाने  वाले  अन्य  व्यक्तियों  को  उन

 देशों  के  बैंकों  जहा ंवे  जा  रहे  उन  लोगों  को  स्वीकृत  विदेशी  मुद्रा की  सीमा के  इन्दर

 लेखे  खोलने की  अनुमति  है  ।  इस  सामान्य  अनुमति  को  देखते  हुए  ,  इस  प्रकार के  लेखों

 भाग सम्बन्धी west  की  जानकारी  रिज  बेक  को  देना  जरूरी  नहीं  है  ।

 से  में  मांगी
 गयी  सूचना  उपलब्ध

 नहीं है  ।

 एश

 मूल  श्र प्रेजी  x



 लिखित  उत्तर
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 tx  १८८२  )

 कन्ट्रोल  सरकार  के  क्यारियों को  हड़ताल

 घी  इन्द्रजीत गुप्त  :
 1२२२३.  श्री  स०  मो  ०  wait

 कया  गुह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भ्र भी  हाल  ही  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  की  हड़ताल  के  दौरान  केन्द्रीय

 सरकार  के  कितने  कर्मचारी  कौर  बाहर  के  कितने  लोग  गिरफ्तार
 किय  गये  ;

 उन  में  से  कितने  लोगों  को
 बिना  शर्तें  रिहा  किया गया  शर  कितने  लोगों

 को

 जमानत पर

 कितने  लोगों को
 न्यायालय  द्वारा  भ्र परा धी  ठहराया  गया  ;

 कितने  व्यक्तियों  को  बरखास्त
 किया  गया

 ,  कितनों
 को

 नौकरी  से  हटा  दिया  गया

 ar  कितने  लोगों  को  मुरत्तिब  किया  गया  ;  धौर

 इन  कर्मचारियों  को  पुनः  काम  पर
 लगाने

 के
 लिये  सरकार

 द्वारा  क्या
 हिदायतें  दी

 गयी  हैं ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  से  संलग्न
 विवरण

 परिशिष्ट  ३,  संख्या  १०२]  में  यह  सारी  जानकारी  दी  गयी है
 ।  ये  झांकने

 अन्तिम  नहीं  हैं  क्योंकि  सारे  मामले  पर  कभी  विचार  वल रहा  है  ।

 विभिन्न  प्रकार  के  मामलों  में
 निम्नलिखित  ढंग  कार्यवाही  की  जा

 सकती

 है
 ——

 (ux)  न्यायालय द्वारा  भ्र परा धी  ठहराये  जाने  के
 परिणामस्वरूप  नौकरी

 से  बर्खास्त

 गये  van  हटाये  गये  श्रद्वा  ane  कर्मचारी
 विभागाध्यक्षों  को  प्रत्येक

 मामले की  उस के  गुण-दोषों  केराला
 पर  जांच  करनी  चाहिए

 we  अपराध
 के

 स्वरूप
 पर

 विचार करने  के  द  यह  निचय करना  चाहिए  कि
 क्या  नौकरी

 से  बर्खास्त  किये
 जाने  अथवा

 हटाये जाने  के  दण्ड  में  कुछ  परिवर्तन  कर  के  उसे  नरम  किया  जासकता  है

 मुग् रत्तल  कर्मचारी  :  जिन  लोगों  केप्रति  यह  सन्देह  है  कि  उन्होंने  तोड़  फोड़  की

 कार्यवाहियों में  भाग  लोगों को  धमकाया  है  waar  जिनका  व्यवहार  बड़ा

 उन  के  विरुद्ध  विभागीय  कायंवाही
 की

 जाये
 पौर

 शेष  मामलों  में  मुरत्तिब  करने  के
 आदेशों  को

 वापिस  ले  लिया  जायेगा  ।

 अस्थायी  कर्मचारी  जिन्हें  नौकरी  से  हटाये  जाने के  नोटिस  दिये  गये  हें  :
 यदि

 जांच कर  /।  पर  यह  पता  चले  कि  उन  के  विरुद्ध  विभागीय  कार्यवाही  करने  की  आवश्यकता

 तो  जो
 लोग  काम  पर  लौट  भाये  हैं  उन्हें  काम  करने  की  अनुमति  दे  देनी  चाहिए  ।

 पुलिस  द्वारा  गिरफ्तार  किये  जाने  के  च्  मुसततील
 किये  गये  कर्मचारी  :

 जब  तक  रिहा  होकर  काम  पर  नहीं  तब  तक  उन्हें  मुरत्तिब  ही  रखा

 उस  के  मुरत्तिब करने  प्रदेशों  की
 जांच

 की
 कौर

 उपरोक्त  भाग
 के  अनुसार  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 ne

 fra  अंग्रेजी  में



 2  ¥20  लिखित  उत्तर  मंगलवार  ६  eRe

 प्रसिडेंट  सुपरिटेंडेंट  परीक्षा

 1२२२४.  श्री स०  मो०  बनर्जी  :
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  संघ  लोक  सेवा  आयोग  को  अ्रसिस्टेंट  सूर्या  अटेंडेंट  परीक्षा  के  परिणाम

 की  घोषणा  करने में  दस  महीने लगते  हैं  ;

 Far  यह  भी  सच  है  कि  संघ  लोक  सेवा  आयोग  दवारा  सफल  उम्मीदवार  को  न  तो

 प्रत्येक  विषय  में  उस  द्वारा  प्राप्त  अंकों  की  जानकारी दी  जाती  है  शर  ना  ही  उन  उम्मीदवारों को

 श्म्यावेदन  ग्रीवा  इन्टरव्यू  की  अनुमति  दी  जाती  है  ;

 क्या  गृह-कार्य  मंत्रालय  द्वारा  भी  इन  मामलों  के  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  निश्चयों  के
 विरुद्ध  कोई  ्रम्यावेदन  स्वीकार  नहीं  किया  जाता  ;  कौर

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इन  व्यक्तियों  की  उचित  ate  सही  शिकायतों  को  दूर  करने

 के  लिये  क्या  काय  वाही  की  गई  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  इस  संबंध  में  कोई  निदिचत  बात  नहीं

 कही जा  सकती  ।  जहां तक  १९५४  में  हुई  परीक्षा  का  संबंध  है  लिखित  परीक्षा  का  परिणाम  परीक्षा

 होने  से  लगभग  सात  मास  नभ  घोषित  किया  गया  था
 ।

 afar  परिणाम  उसके
 दो

 मास  पश्चात
 घोषित किया  गया  1

 sata  द्वारा  ली  गई  प्रतियोगी  परिवारों  के  परिणामों  की  सुचना  उम्मीदवारों  को

 उस  प्रकार  ढंग  से  दी  जाती  जिसका  निर्णय  आयोग  द्वारा  झपने  विवेकानुसार  किया

 जाता  है  |  इसलिये  ga  प्रइन  पर  प्रत्यावहन  इरादी  स्वीकार  करने  का  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 कौर  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  क्षेत्राधिकार  में  ary  वाले  मामलों  में  सरकार

 हस्तक्षेप  नहीं  करती  ।  इसलिये  किसी  ऐसी  कार्यवाही  जिसका  सुझाव  दिया  गया

 उत्पन्न नहीं  होता  ।

 भारतीय  एवरेस्ट  दल  की  रिपोर्ट

 २२२४५  श्री  भक्त  जीवन  क्या  वैज्ञानिक  अनुसंधान  ate  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री
 ८

 १९६०  के  Maratea  प्रदान  संख्या  ३७१  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृप  करेंगे

 कि

 क्या  प्रथम  भारतीय  एवरेस्ट  अभियान  दल  के  नेता  द्वारा  दल  के  अनुभवों  के  बारे  में

 सरकार  को  प्रस्तुत  किये  गये  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी  ;

 उक्त  प्रतिवेदन  में  की  गई  सिफारिशों  की  कार्यान्वित  के  लिये
 क्या

 कदम  उठाये
 जा

 रहे  हैं  ह

 वैज्ञानिक  श्रनुसंधान  कौर  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्री  (sit  कबीर  भारतीय  एवरेस्ट

 अभियान  दल  के  नेता  ने  कोई  लिखित  रिपोर्ट  नहीं  दी  लेकिन  स्पांस्रिंग  कमेटी  को  अभियान  का  हाल

 जबानी  बताया  है  स्पा:रिंग कमेटी  ने  freer  दिया  है  कि  इस  विषय  पर  एक  किताब  छापी  जाये  |

 मियान  का  संक्षिप्त  हाल  मंत्रालय  की  पत्रिकाओं
 फारमਂ  आर

 में  छापा

 a

 ee
 सवाल

 पदा

 नहीं  होता

 ।

 मूल  with
 में
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 दिल्ली  में  शिक्षा  समस्याध्रों  सम्बन्धी  कार्यकारी  दल

 २२२६.  श्री  भक्त  दीवान  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  ३  १९६०  के
 तारांकित  प्रदान  संख्या  १२२

 के  उत्तर के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  दिल्ली  की  शिक्षा  संबंधी  समस्याओं  का

 करने  के  लिये  नियुक्त  किये  गये  कार्यकारी  दल  की  सिफारिशों को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  क्या

 पग
 उठाये गये  हैं  ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०
 कार्यकारी  दल  की  रिपोर्टें  की  प्रतियां  दिल्ली

 दिल्ली  नगर  दिल्ली  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  नई  दिल्ली

 पालिका  को  भेजी  गई  हैं  तथा  उनसे  प्रार्थना  की  गई  है  कि  भविष्य  में  दिल्ली  की  शिक्षा  संबंधी  सुविधाओं

 की  योजनायें  बताते  समय  वे  रिपोर्ट  में  उल्लिखित  बातों  को  भी  ध्यान  में  रखें
 ।

 aa पर  उत्पादन  शुल्क

 २२२७.  श्री  बात्मीकी :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  विदित  है
 कि

 सारे  राज्यों  विशेषकर  उत्तर  प्रदेश  के  east

 जिलों  में  तम्बाकू  पर  उत्पादन  शुल्क  वसूल  करने  में  श्रनियमिततायें  हुई  जैसे  धिक  शुल्क

 rare की  खेती  के  बिना  शुल्क  वसूल  करना  ;

 सरकार  को  ऐसे  कितने  मामलों  की  सूचना  मिली  है  ;

 क्या  सरकार  का  तम्बाकू  संहिता  में  कोई  मामूल  परिवर्तन  करने  का  विचार है  ;

 शौर

 यदि  तो  कब ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  हां
 ।

 सरकार  का  ध्यान  कुछ  इक्के-दुक्के मामलों

 की  कौर  दिलाया  गया  है  ।  इनमें  से  fas  एक  ही  मामला  ऐसा  है  जिसका  संबंध  तम्बाक  की  खेती  किये

 बगर  ही  शुल्क  लगाय  जाने  से  है
 ।

 हर  तम्बाकू  शोधनेवाले  ढाई  लाख  आदमियों  से  शुल्क  करने

 की  मांग  की  जाती  है  ।  जिन  नियमित  बातों  का  जिक्र  किया  गया  है  वे  इतने  ज्यादा  मामलों  में  से

 fas  ३१  मामलों  में  ही  पायी  गयी ।  इनमें  से  सिफ  दो  ही  मामलों का  संबंध  उत्तर  प्रदेश  के  पश्चिमी

 जिलों  से  था

 कौर  ज्यादा  लगाये  जाने  के  इन  इक्के-दुक्के मामलों  से  यह  जाहिर  नहीं  होता

 कि  केन्द्रीय  उत्पादन शुल्क  श्र  नमक  अधिनियम  नियमों  एक्साइटेड  एंड  साल्ट  ऐक्ट

 एंड  में  कोई  बुनियादी  खराबी  है  ।  इसलिये  इस  तरह  के  मामलों  की  रोकथाम  के  लिये  इनमें

 संशोधन  करने  का  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता
 ।  फिर  ReXs.  के  शुरू  में  बहु  भ्रमणकारी  क्षेत्र  योजना

 श्राफिससं  रेंज  स्कीम  )  नाम  की  एक  योजना  इसलिये  जारी  की  गयी  कि  ज्यादा  पैदावार

 वाले  क्षेत्रों  पर  ज्यादा  ध्यान  जा  सके  श्रौर  वहां  ज्यादा  लगाये  जा  सक  खास  तौर

 बहुत  थोड़ी  पैदावार  वाले  क्षत्रों  में  छोट  Be  खेतिहरों  पर  शुल्क  लगाना  धीरे  धीरे  बन्द  किया  जा

 सके  इस  योजना  के  जारी  होने  से  ऐसे  खित हारों  की  गिनती  बहुत  कम  हो  गयी  है  ।  जिन  पर  शुल्क

 लगाया  जा  सकता  है  ।
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 श्री  बालमीकी  :  क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  में  सारे  राज्यों  में  बने  ak  बीड़ियों में  स्वदेशी  किस्म  का

 कितना  प्रयोग

 पिछले  तीन  वर्षों  में  तम्बाकू  पर  राज्यवार  कितना  उत्पादन  शुल्क  लिया  गया  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  तम्बाक्  की  इस  स्वदेशी  किस्म  को  शुल्क  से  छुट  देने  का  है  ;

 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  सामान्य  रूप  से  जनता  भ्र ौर  विशेषकर कृषकों  में  इस  उत्पादन

 ख़ल्क  के  कारण  बड़ा  है
 ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  जो  सूचना  मिली  एक

 विवरण  के  रूप  सभा  की  मेज  पर  रख  दिया  गया  है
 ।  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  १०३]

 नहीं  ।

 जो  खबरें  सरकार  को  मिली  हैं  उनसे  यह  साबित  नहीं  होता  कि  देशी  तम्बाकू  पर  उत्पादन

 शुल्क  ड्यूटी
 )

 लगने  से  प्राम तौर  पर
 कल

 गया  है
 |

 फोम  की  खेती

 २२२९.  श्री  बालमीकी :  क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पोस्त  की  खेती  धीरे  धीरे  समाप्त  होती जा  रही  है

 प्रत्यक  राज्य  में  कितने  एकड़  भूमि  में  खेती  पर  इसका  प्रभाव  पड़ा  है  ;

 राज्य कोष  पर  इसका  कया  प्रभाव  पड़ा  है
 ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :
 जी  नही ं।

 site  बदा  ही  नहीं  होता  |

 रोम  प्रोलिम्पिक  के  लिये  भारतीय  वल

 जीनचन्व्न

 raed  श्री  १ हूँ ०  कठ  देव

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 आगामी  श्रोलिम्पिक  में  भाग  लेने  के  लिये  रोम  जाने  वाले  विभिन्न  दलों  पर  कुल

 कितना  व्यय  होने  का  शभ्रनुमान  है  ;

 इसमें  सरकार  का  भाग  कितना  होगा  ?

 1  शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  ३,९६९,४८४  रु०  |

 र,३९,६६०  we

 मूल  अंग्रेजी  में
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 पोटाशियम  साइनाइड  का  धन घि कृत  व्यापार

 fat  न्रिं उ  कठ  देव  :

 FRU
 श्री  रघुनाथ  सिह

 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि
 :

 (
 )  कलकत्ता  में  पोटाशियम  साइनाइड  के  बहुत  बड़े  पैमाने

 पर  व्यापार

 का  पता  चला  है  ;

 यदि  तो  कितना  पोटाशियम  साइनाइड  पकड़ा  गया  है  ;

 garda  व्यापार  को  रोकने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गयी

 गृह-कार्य  मंत्री  (att  गो०  ब०  झर  ११  १६६०  को  कलकत्ता

 पुलिस  ने  एक  व्यक्ति  गिरफ्तार जिसके  पास  १५  पौंड  पोटाशियम  साइनाइड
 था  ॥

 कलकत्ता  पुलिस  are  सीमा-शुल्क  अधिकारी इस  संबंध  में  बड़ी  सतकंता कौर

 हिन्दी  असिस्टेंट

 २२३२.  श्री  वाजपेयी  :
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९४९  में  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  ली  गई  हिन्दी  श्रसिस्टेंटों  की  प्रतियोगिता

 के  लिये  न्यूनतम  श्रनिवाये  योग्यतायें  क्या  थीं  ;  शौर

 क्या  केन्द्रीय  सचिवालय  में  क्लर्कों  को  असिस्टेंट  बनाने  के  लिये  होने  वाली  प्रतियोगिता

 के  लिये  भी  उसी  स्तर  की  योग्यतायें  निर्धारित  हैं  ?

 गह-किये मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  केन्द्रीय  सचिवा  लय  लिपिक  सेवा  के  सब

 शभ्रपर-डिवीजन/लोझ्रर  डिवीजन  पलकों  जिन्होंने  १-१-१९४५९  को  लोशन  डिवीजन

 कलक
 के  तौर  पर  या  उच्चतर  प्रेड  में  न्यूनतम  एक  की  लगातार  नौकरी  की  थी  जिन्होंने  किसी

 भी  प्रमाणित  विश्वविद्यालय से  विज्ञान  या  वाणिज्य के  विषयों  में  से  हिन्दी

 के  साथ  डिग्री  प्राप्त  की  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  ae  में  नियोजित  हिन्दी  सहायकों  की

 परीक्षा  देने  की  wafer  थी  ।

 विंमान  में  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  अन्तर्गत  क्लर्कों  को  सहायक  के  पद  पर  तरक्की

 देने  के  लिये  कोई  विभागीय  परीक्षा नहीं  ली  जा  रही  है  ।  ऐसी  परिवारों  के  लिये  न्यूनतम  योग्यता

 के  निर्धारण  का  प्रदान  नहीं  उठता  |

 हिन्दी  श्र  असिस्टेंट

 २९३३०  श्री  वाजपेयी :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या
 वे  सब  व्यक्ति  अब  तक  हिन्दी  असिस्टेंट  नियुक्त  हो  गये  जिन्होंने  PEXL

 में  संघ  लोक  सेवा  प्रयोग  की  प्रतियोगिता परीक्षा  पास  की  थी  ;

 यदि  तो  भ्र भी  कितने  उम्मीदवार  नियुक्त  किये  जाने  हैं  ;  कौर

 मूल  aah  में
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 वे  कब  तक  नियुक्त  किये  जायेंगे
 ।

 गह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दातार )  :  से  संघ  लोक  सेवा  झ्रायोग  द्वारा

 गई  हिन्दी  सहायकों  की  परीक्षा  में  कुल  ४६  उम्मीदवार  सफल  घोषित  किये  गये  थे  ।  परीक्षा के  परिणाम

 घोषित  किये  जाने  से  ga  इ  न  ४६  उम्मीदवारों  में  से  एक  ने  त्याग  पत्र  दे  दिया  ।  शेष  ४५  सफल

 वारों के  हिन्दी  सहायकों  के  स्थान  पर  नियुक्ति  के  रादेश  जारी  हो  चुके  हैं  उनमें  से  ३८

 वार  हिन्दी  सहायक के  तौर  पर  काम  कर  रहे  हैं  ।  बाकी  ७  उम्मीदवारों में  से  एक  ने  हिन्दी

 सहायक  के  पद  के  लिये  निश्चित  की  गई  शर्तों  को  स्वीकार  करने  से  इंकार  कर  दिया  है  ।  शेष ६

 उम्मीदवारों  को  गणन  ate  निरीक्षण  नागपुर  के  दफ्तर  में  हिन्दी  सहायक  के  तौर  पर

 नियुक्त  किया  गया  किन्तु  उन्होंने  नागपुर  में  नियुक्ति  से  इंकार  कर  दिया  ।  उन्होंने  प्रार्थना  की

 कि  जब  कभी  दिल्ली  में  स्थित  मंत्रालयों/दफ्तरों  में  हिन्दी  सहायकों  के  पद  तो  उनकी  नियुक्ति  पर

 विचार  किया  जाये  ।  सेंट्रल  से  क्रटेरिएट  सर्विस  स्कीम  में  सांझी  मंत्रालयों  में  हिन्दी  सहायकों

 की  श्रभी  तो  कोई  रिक्तियां  दलल  में  नहीं  ।  उपर्युक्त शेष  ६  उम्मीदवारों को  हिन्द  सहायकों

 स्थान  पर  तभी  नियुक्त  किया  जायेगा  जब  उनकी  नियुक्ति  के  लिये  दिल्ली  में  रिक्तियां  होंगी  ।

 सरकार  सरकारी  उपक्रमों  में  जातियों  कौर  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  व्यक्ति

 1२२३४. श्री  बना०  चल  मामले
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखने  की

 कपा  करेंगे  जिसमें  यह  बताया  गया  हो  कि  :

 (१)  संघ
 सरकार

 के  (२)  संघ  राज्य  क्षेत्रों  मैंगलोर  (३)  सरकारी  क्षेत्र  के

 उपक्रमों  में  श्रेणीवार  ऐसे  कितने  रिक्त  स्थान  हैं  जिन्हें  पिछले  तीन  वर्षों में  वर्ष-वार  शभ्रनुसूचित

 झर  अनुसूचित  wifes  जातियों  के  लिये  के  रूप में  विज्ञापित  किया  गया  बाद  में

 मान  कर  अ्रनुसूचित जातियों  कौर  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  अतिरिक्त  sea

 हारा भरा  गया

 (१)  संघ  सरकार के  (२)  संघ  राज्य  क्षेत्रों  मंडोर  (३)  सरकारी  क्षेत्र

 उपक्रमों में  विभिन्न  श्रेणियों में  ऐसे  कितने  मामले हैं  जिनमें  अ्रनुसूचित जातियों  कौर

 ख़ादिम  जातियों  के  व्यक्तियों  की  वरिष्ठता को  छोड़  कर  aa  व्यक्तियों  को  पहले  पदोन्नत

 गया  ?

 मंत्री  tito  ब०  कौर  यह  जानकारी उपलब्ध  नहीं है  ।-

 श्रौर यह विस्तृत यह  विस्तृत  जानकारी  एकत्रित  करना  संभव  नहीं  है  ।  यह  जानकारी  एकत्र  करने  में  जो  समय

 ae श्रम  लगेगा  वह  प्राप्त  परिणामों  नहीं  होगा  ।  कहीं  भी  यदि  पदोन्नति  केवल

 के  आघार पर  न  की  तो  केवल  वरिष्ठता पर  ही  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  है  ।

 ग्रासिम से  दारणार्थी

 २२३४.  श्री  खुद्ावक्त  राय
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 श्रासाम  में  होल  ही  के  दंगों  के  बाद  वहां  पर  स्थापित॑  किये  गये  शरणार्थी  शिविरों  में

 किसी  एक  समय  ज्यादा  से  ज्यादा  कितने  शरणार्थी  बसाये  गये  ;

 इन  दारणा्थियों  में  से  कितने  cor  कंपने  घरों  को  वापस  चले  गये  ध  कितने  भ्र भी

 इन  शिविरों  में  रह
 रहे  हैं

 ।

 मूल  संप्रेषण  में
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 इनमें  से  कितने  पश्चिमी  बंगाल  चले  गय  हैं  ;

 पश्चिमी  बंगाल  में  इन  व्यक्तियों  के  लिये  कितने  दीवार  स्थापित  किये  वे  किन

 स्थानों  पर  स्थापित  किये  गये  कौर  इन  शिविरों  में  से  प्रत्येक  में  कितने  शरणार्थी  हैं
 ?

 tread  मंत्री  Mo  :: (५  :  झ्रासाम  में  दारणाधियों  की  अधिकतम  संख्या

 YY,  2ex  थी ।  विभिन्न  दीवारों में  अधिकतम  संख्या  अलग  अलग  तारीखों को  थी  ।

 यह  बताया  गया  हैं  कि  लगभग  २३,०००  व्यक्तियों  को  उनके  पहले  मकानों  में

 बसा दिया गया  है  ।  कुछ  कछार  चले  गये  हैं प्रौर कुछ  पश्चिमी  बंगाल  चले  गये  हैं
 ।

 अब  भी  शिविरों में

 दारणाधियों  की  कुल  संख्या  १३,८५३

 कोई  नियमित  जानकारी उपलब्ध  नहीं  है  ।

 जलपाईगुड़ी  १४१६९

 दाज  लग  390c

 कूच  बिहार  २२८९५

 २४  परगना  ७१२

 नदिया  २३२७

 कुल  २३३४१

 हाटा

 हिमाचल  प्रदेश  में  की  कच्ची  धातु

 सह  दे  अर
 . २२३६.

 att ay  देव  :  क्या  खान

 क्या  उन्हें  विदित  है  कि  हिमाचल प्रदेश  में  ave  स्थानों पर  लौह  भ्रामक

 जाता है  ;  AK

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  लौह  वयस्क  निकालने  का  है  ?

 लान  कौर  तल  मंत्री  कु  दे०  :  जी  निम्न  स्थानों  पर  कच्चा  लोहा

 पाया गया  है  :

 (१)  रोहरू  तहसील

 (२)  मंडी  जिला  की

 (३)
 सिरमूर  जिला

 (४)  चिकोट  जिला  मंडी

 ।  अभी  इनमें  से  किसी  भी  भंडार  का  कोई  श्रमिक  महत्व  नहीं  समझा

 गया है  ।
 “

 मूल  प्रंप्रेजो  में



 RAR  ६  Yeo

 दिल्ली का  लाल  किला

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 1२२३७.  श्री  कुम्हार
 :

 क्या  वैज्ञानिक  अनुसन्धान  कौर  सांस्कृतिक
 कार्य  मंत्री यह

 क्या  यह  सच  है  कि  के  लाल  किले  की  दीवारों  में  पीपल  कौर  बरगद  के  कई

 qa  oat हैं  ;

 चारदीवारी  को  स्वच्छ  कौर  साफ  रखने के  लिये  व्यवस्था  की  गयी है  ;

 वर्ष  १९५९-६०  मंसब  तक  किले  की  मरम्मत  पर  कितनी  धनराशि  व्यय  की

 गयी है  ?

 अनुसन्धान  wie  सांस्कृतिक  कार्य  उपमंत्री  स०  मो०  :

 हां ।

 प्राचीर  सैनिक  अधिकारियों  के  हाथ  में  है  भ्रौर  उसके  संधारण  का  भार  उन्हीं  पर

 बरगद  कौर  अरन्य  वृक्षों  के  उगने  के  बारे में  उनको  बता  दिया  गया  है  ।

 PERO  तक  Y,GOR. Xo  रुपये  |

 पिछड़े  वर्गों  के  विद्याथियों  को  मे  ट्रिक  के  बाद  की  छात्रवृत्तियां

 1२२३८.  श्री  कुम्भार
 :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  विभिन्न  राज्य  सरकारें  कौर  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  भ्रनुसूचित

 सुचित  श्रादिम  जातियों  ae  oer  पिछड़े  वर्गों  के  मैट्रिक  के
 बाद  भ्रध्ययन के  लिये  विद्याथियों  के

 छात्रवृत्ति देने  के  बारे  में
 केन्द्रीय

 शिक्षा  मंत्रालय  को  तिमाही  प्रगति  प्रतिवेदन  भेजते  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 वर्ष  शर  PEK O—KR  में  वार  a  तक  प्रत्येक  राज्य  सरकार

 aa  प्रशासनों  को  कितना  धन  दिया  गया  है  ;  कौर

 उसी  अवधि  में  विद्याथियों को  कितनी  छात्रवृत्तियां दी  गयी  हैं  ate  उनकी  धनराशि

 कितनी  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  नाम  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 जाता  है  |  परिशिष्ट  ३;  श्रनुबन्घ  संख्या  १०४]

 fata  जाने  वाल  भारतीय  विद्यालयों

 1२२३८.  श्री  बा०  च०  मामले  :
 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 (१)  सरकारी  सहायता  पर  (२)  सरकारी  सहायता  के  अ्रतिरिक्त  पिछले  पांच

 वर्षों में  कुल  कितने  भारतीय  विद्यार्थी  विदेशी  शिक्षा  के  लिये  भेजे  गये  चालू  वर्ष  अगले  वर्ष

 कितने  विद्यार्थी भेजे  जायेंगे  ;

 इन  वर्षों में  से
 प्रत्येक

 में
 कितनी

 विदेशी  मुद्रा  खं  हुई
 ?

 मिल  अंग्रेजी  में



 लिखित  उत्तर  २५१७ १५  १८८२  )

 शिका  मंत्री
 का०  ला०  :  जानकारी  एकत्र

 की
 जा

 रही है  ।

 नई  दिल्ली  में  aaa  श्रव्य  दिक्षा

 1२२४०.  श्री  बा०  कामल  :
 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  वर्ष  १६६०  के  प्रथम  छः  महीनों  में  नयी  दिल्ली  में  दृश्य  श्रव्य  शिक्षा  में  प्रशिक्षण

 गया  है  ;

 यदि  तो  यह  प्रशिक्षण  कितने  भ्रम्याधियों  ने  लिया  है  ;  कौर

 उस  पर  कितना  धन  व्यय  किया  गया  है
 ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  हां  ।  दस  सप्ताह  के  लिये  प्रशिक्षण  का

 प्रथम  अल्प  कालीन  पाठयक्रम  इस  aq  20  फरवरी  को  रम्भ  हुमा  था  श्र  R32  प्रेरित  को  समाप्त

 हुमा  था  ।  चार  सप्ताह  एक  अल्पकालीन  पाठ्यक्रम  मई  के  महीने  में  भी  किया  गया  था  जो  केवल

 इसमें  लय  के  माध्यमिक  शिक्षा  विकास  कार्य कम  निदेशालय  द्वारा  भेजे  गये  समन्वयकर्त्ताश्रों  दिन  लिये

 २७  प्रशिक्षार्थी  are  २३  समन्वयकर्तता  |

 VIVE. ey ४५  रुपये  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  कालिज  शिक्षा  के  लिये  छात्रवृत्तियां

 श्री  दि०  Ao  समेत :
 1२२४१

 Lat
 ज०  qo  सि०  बिष्ट  ः

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 /
 )  aa  सच  है  फि  हिमाचल  प्रदेश  द्वारा  कालिज  दिक्षा  के  लियें  दी  गयी

 कई  छात्रवृत्तियां  ae  अ्रधिछात्वृत्तियां  पिछले  कुछ  वर्षों  से  नहीं  दी  गयी  हैं  ;

 यदि  तो  उन  मामलो  की  क्या  संख्या है  ;  कौर

 वे
 कब

 से  नहों  दी  गयी  हें  दौर  उसके  कया  कारण  हैं
 ?

 शिका  मंत्री
 का०  ato  से  यह  जानकारी  संबंधित  प्रशासन से

 एकत्रित  की  जा  रही  है  श्र  यथासमय  लोक-सभा  पटल  पर  रखਂ  दीं  जायेगी  ।

 पटेल  दस्तकारी  तथा  हाई  सराय रो  दिल्ली

 भी
 वाजपेयी

 :
 २२४९.

 TAT  3

 कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  १  PERO  को  दिल्ली  प्रशासन  ने  पटेल  दस्तकारी  तथा

 हाई  सराय  दिल्ली  का  प्रबन्ध  संभाल  लिया  है  ;

 मूल  म्रंग्रेजी  में



 रे५१८  लिखित  उत्तर  ६  सितम्बर  EKO

 क्या  यह
 भी  सच  है  कि  प्रबन्ध  हाथ  में  लेने  के  समय  ग्रध्यापकों  के  बकाय  वेतन  wir

 तक  नहीं  दिय  गये  हैं  ;  सौर

 यदि  तो  कितने  अ्रध्यापकों  के वेतन  बकाया  यह  वेतन  राशि  कितनी ह ैsale
 तान  न  करने  +  are  कारण  ह  ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  भीमा ली )  हां  सरकार ने  १  REYNE aT को
 स्कूल  का  प्रबन्ध  संभाल  लिया  था  |

 ak  स्कूल के  १०  अध्यापकों  ने  यह  शिकयत  की  है  कि  पिछने  प्रबन्ध  मंडल ने
 उनका

 कुछ  समय  का  वेतन  नहीं  दिया  ।  sah  दावा  की  रानी  &,WRo  ey  रुपय ेहै  |  उनकी  जांच

 ay  जा  रही  है  दौर  यदि  वे  सच्चे  पाप  गये  तो  सरकार  जितनी  अदायगी  की  जिम्मेवार  है  उतनी

 अ्रदायगी  कर  दी  जपेगी  |

 दिल्ली  पालीटेक्निक  में  इंजीनियरी के  विद्यार्थी

 Sh  awe

 क्या
 कि

 |

 catiimfive  erpamnee  wx  atepfre  कामेंग  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 af  १€६०  में  कितने  विद्याथियों  ने  दिलती  qTacaala,  के  विभिन्न

 नियमों  पाठयक्रमों  में  अन्तिम  परीक्षा यें  पास  की  हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  बी  ०  एच०ई  ०  के  अन्तिम वर्ष  का  परिणाम  १९६०  में  घोषित

 कया  गया  था  ग्रोवर

 क्या  यह  परिणाम  देर  से  घोषित  होने  के  फलस्वरूप  sat  रोजगार  प्राप्त  करने[में

 का  नाई  हुई  है  क्यों कि  अन्य  इंजोनियरी  कालिजों  के  परिणाम  जल्दी  घोषित  हो  गये  थे  ?

 प्रनुसन्घवान  wie  सांस्कृतिक कांय॑
 मंत्री  :  डिग्री

 गठयक्रम

 ष्  छ बैचलर  इंजीनियरिंग  )

 बैचलर  इंजीनियरिंग  )  ERS

 बैचलर  इंजीनियरिंग  )  99

 बैचलर  ग्राफ  केमिकल  इंजीनियरिंग  र्

 ay कुल

 नेशनस  सर्टिफिकेट  पाठयक्रम

 नेशनल  सािफिफेट इन इन  इंजोनिर्यारिंग  )  १६

 नेशनल  सा  फिट  इन  इंजोनिरयारिंग  )  र्

 नेशनल  सीडीसी  एट  इन  इंजोनिर्यारिंग  ( fata)
 es

 ३७ कुल

 मूल  अंग्रेजी  में



 १५  १८८२  )  लिखित  उत्तर  २५१६

 दिल्ली  पालीटेक्निक  क  अथवा  सरकार  कों  कभी  एसी  कोई  रिपोर्ट  नही  मिली है

 दिल्ली  में  प्राथमिक  erat  क  श्रष्यापक

 भी  प्री  हि०  गोपालन
 PRR

 ने  थी  कु

 कया  शिक्षा  मंत्री  २  Rego B arvifad के  तारांकित  मर  संख्या ८६  के  उत्तर  के  संबंध में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बेसिक  प्रशिक्षित  अध्यापकों  के  प्राप्त  करने  में  क्या  कठिनाई है  ;

 ग्र ध्या पक  प्रशिक्षण  जिया  नगर  ate  अध्यापक  प्रशिक्षण

 दिल्ली  में  जिन  बेसिक  प्रशिक्षित  प्राध्यापकों  ने  प्रशिक्षण  लिया  क्या  उन  सब  को  दिल्ली

 में  खोले  गये  प्राथमिक  स्थलों  में  नियोजित  कर  दिया  गया  है  ;

 क्या  दिल्ली  में  बे  सिक  प्रशिक्षित  अध्यापकों  &  मंत्री  महोदय  को  कोई  प्राप्त
 g

 है  जिसमें  उन्होंने
 जगार

 प्राप्त  करने  में  कठिनाई  को  बताया है  ;

 (7)  fz  at,  तो  उस  पर  कया  काका डो  को  गयी है  ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  श्रीमाली )  :  यह  समझा  जाता  है  कि  यह  निर्देश  सब

 राज्यो  ग्रोवर  संव  राज्य  क्षेत्रों  के  बारे  में  है  ।  मुख्य  कठिनाई  है  कि  बेसिक  प्रशिक्षित  अ्रध्यापकों  की

 सप्लाई  भ्रावश्यकता  के  बराबर  नहों  है  ।

 क  दि  Al  |

 हां
 ।

 इस  बारे  में  स्थानीय  प्रशासन  को  श्रावव्यक
 कार्यवाही

 के  लिये  बता  दिया

 गया है  ।

 नागा  विद्रोही

 |  भो  रघुनाथ  सिह

 1२२४५.  J  श्री  श्रीधर

 राम  gum  सिह

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि  १४  १९६०  को  नागा  पहाड़ियों  की  सीमा  पर  मनीपुर

 के  तमेंगलाँग  पुलिस  स्टेशन  पर  पचास  सदस्य  नागा  विद्रोहियों  ने  कर  दिया  कई  घंटों

 तक  गोलियां  चलायी  झ्र  जंगल  में  वापस  जाकर  नागा-लैण्ड  का  झण्डा  फहराया  ;  शौर

 )
 यदि

 हां [,  तो  घटना  के  तथ्य  क्या  है  ?

 bon  ज»  eos  नक
 ja  sas  में



 ३५२०  प्रस्ताव  ?  ६  १९६०

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०
 ब०  :  श्र  १५  १९६०  को  लगभग

 २-३०  को  कुछ  व्यक्तियों  जिनके
 नागा  विद्रोही होने  का सन्देह  तमेंगलाँग  पुलिस  स्टेशन

 पर  गोलियां  चलायीं  जिसके  जवाब  में  पुलिस  स्टेशन  से  भी  गोलियां  चलायी  गयीं  ।  यह  गोलाबारी
 लगभग  अवधि  घंटा  तक  होती  रही  ।  फिर  पुलिस  मे  उन  बदमाशों  का  पीछा  किया  जो  पास  के  घने

 जंगल
 में  भाग  गये

 ।
 पुलिस  का  कोई  व्यक्ति  हताहत  नही  ह्सैन  |  दूसरी  हताहतों की  संख्या का

 चता  नहीं  है
 ।

 बाद  में
 लगभग  ६  बजे  पुलिस  की  एक  गति  कड़ी  को  पुलिस  स्टेशन  के  लगभग

 प्राधा  मील  उत्तर  में  स्थित  एक  स्कूल  के  mer  में  एक  विद्रोही  झंडा  फहराया  ड्  मिला  |

 झंडे  को  कब्जों  में  कर  लिया  गया  |

 स्थगन  प्रस्ताव

 इण्डो  स्टेनलेस  परियोजना  के  कर्मचारियों  की  छंटनी

 पश्रिष्यक्ष  महोदय
 :  मुझे  इन्डो-स्टेनवेक  की  तेल  की  खोज  सम्बन्धी  परियोजना  LN zafaaer

 कर्मचारियों  की  छंटनी  के  बारे  में  एक  स्थगन  प्रस्ताव  की  सुचना  मिली  है  ।  इसके  बारे  में  एक  प्रश्न

 भी  पुछा  गया  था  ;  जिसके  सिलसिले  में  बताया  गया  था  कि  वे  इस  परियोजना  को  समाप्त  करने

 वाले  हैं  ।  माननीय  मंत्री  इस  पर  कुछ  प्रकाश  डालेंगे  ।

 तथा  तेल  मंत्री  ह्०  to  :
 यह  सच  है  कि  उन्होंने  हमें  नोटिस दे  दिया

 है  कि  वें  इस  परियोजना  को  खत्म  कर  रहे  हैं  ।  इसके  फलस्वरूप  कुछ  लोग  बेरोजगार  हो  जायेंगे  ।

 सरकार  ने  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  ग्रा योग  से  पूछा  है  कि  वह  इन  सब  टेक्निकल  लोगों

 जो  अब  बे  जगार  हो  किस  तरह  खपाने  का  विचार  कर  रहा  वह  इन  सब  बातों  पर

 विचार  कर  रहा  है  श्र  मुझे  बताया  गया  है  कि  अयोग  जितने  भी  उपयुक्त  टेक्निकल  कर्मचारियों

 को  खपा  उनको  खपाने  की  कोशिश  करेगा  ।  उम्मीद  करता हूं  कि  अधिकांश  capa

 लोगों  को  काम  पर  लगाया  जा  सकेगा  |

 श्री  नारायणन  कुट्टी  मेनन
 :

 यहां  सवाल  दुसरा है  ।  सरकार ने  इस  सारी

 परियोजना पर  कोई  १०  क  ड़  रुपया  खर्चे  किया  है  कौर  ३००  लोगों  को  सरकारी  रुपये  की  सहायता

 से  प्रशिक्षित  किया  गया  है  ।  यदि  इन्हें  हटा  दिया  जाता  है  कौर  ये  लोग  किसी  ग़र  सरकारी  नौकरी  में

 ले  लिये  जाते  हें  तो  इसका  मतलब  है  कि  सरकार  का  इतना  खर्चे  बेकार  जायेगा  ।  इसलिये  मैं  चाहता

 था  कि  सरकार  इस  बात  पर  ध्यान  दे  और  इन  लोगों  को  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  ग्रा योग  के  खोज

 सम्बन्धी  कार्य कर्म  में  ही  खपा  ले  ।

 fa  के०  दे०  मालवीय  :  मैं  बता  चुका  हुं  कि  प्रयोग  को  कोशिश  यही  रहेगी  कि  से

 ज्यादा  टेकनिकल  लोगों  को  खपा  लिया  जाये  |

 trea  महोदय  में  स्थगन  प्रस्ताव  की  अनुमति  नहीं  देता ।

 मूल  प्र ग्रेजी
 में



 १४  १८८२  स्थगन  प्रस्ताव  क  बार  में  BRR

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 भ्रमित  भारतीय  सेवायें  प्रीमियम  के  जारी  की  गई  भ्रषिसूचनायें

 गाह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  में
 अखिल  भारतीय  सेवायें

 १९५१  को  धारा  ३  की  उप-धारा  (२)  के  अंतगर्त  निम्नलिखित  भ्रषिसूचनाओ  की  एक

 एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता हूं
 :--

 अखिल  भारतीय  सेवायें  व  सेवा  निवृत्ति  १६५८  में

 कुछ  संशोधन  करने  वाली  दिनांक  २०  १६६०  की  जी०  एस०  कार

 संख्या  €  ४४५  ॥

 भारतीय  पुलिस  सेवा  १९५४  की  अ्रनुसूची  ३  में  कुछ  संशोधन

 करने  वाली  २७  Rego  की  जी०  एस०  आर०  संख्या  Eso

 €८१  |

 में  रखी  देखिये  संख्या  एल०  टी०  २३४५४/६०]

 स्थगन
 प्रस्ताव

 के  बार  में

 fort  गजराज  सिह
 :  नानावती  के  मुकदमे  वे  निर्णय  के  सम्बन्ध  में  मैंने  जो

 स्थगन  गीता  रखा  था  उसके  बारे  में  प्रा पने  मुझे  लिखा  है  ।  परन्तु मेरा  कहना  यह  है  कि  इसमें  केन्द्र

 का  भी  सम्बन्ध है  ।  पहले तो  संजा  के  निलम्बन  के  बारे  में  केन्द्र  ने  राज्यपाल  को  परामर्श  दिया  प्रौर

 फिर  केन्द्रीय  सरकार ने  १०,०००  रुपया  भी  दिया  ।

 गभ्रष्यक्ष  महोदय :  जहां तक  १०,०००  रुपये  का  सम्बन्ध  है  यह  कोई  नया  मामला  नहीं

 उठा  यह  बात  यहां  बहुत  पहले  बताई  जा  चुकी  इस  बारे  में  नियंत्रक  तथा  महालेखा  परीक्षक

 ने  भी  टिप्पण दिया  है  |  इसलिये  यह  स्थगन  प्रस्ताव  का  विषय  नहीं  बन  सकता  |

 दूसरा  प्रश्न  उच्चतम  न्यायालय के  निर्णय  के  बारे  में  है  ।  उच्चतम  न्यायालय ने  जो  निर्णय

 दिया  है  कहा  गया  है  कि  न्यायाधीश  होने  के  कारण  इस  मामले  में  राज्यपाल  प्राधिकार

 ब्यपगत  हो  जाता  है  ।  जिस  विषय  में  न्याय  एवं  कार्यपालिका  दोनों  का  क्षेत्राधिकार  हो  वहां  पर

 समन्वित रीति  से  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये
 ।  न्यायालय

 ने
 राज्यपाल

 के  आदेश  पर  झापा  नहीं
 की  ।  प्रदान  इतना  ही  था  कि  जब  एक  बार  उच्चतम  न्यायालय  में  दरख़्वास्त  दे  दी  गई  थी  तो  क्या

 राज्यपाल  का  आदेश  निक  था  या  विधि-ग्रनुकूल था  ।  जब  प्रधान  मंत्री  से  प्रश्न  पूछा  गया  था

 तो  उन्होंने  बताया  था  कि  उन्होंने  विधि  मंत्री  से  सलाह  ली  थी  ।  उच्चतम  न्यायालय  का  मत  भीं

 ठीक  है  भ्र  विधि  मंत्री  की  बात  भी  सही  है  ।  इस  विषय  में  स्थगन  प्रस्ताव  न्हीं  हो  सकता  ।  जब

 कोई  मामला  न्यायाधीश  हो  उसका  निर्णय  उच्चतम  न्यायालय  पर  ही  छोड़  दिया  जाना  चाहिये  ।

 fat  त्यागी  :
 क्या  गृहमंत्री यह  बतायेंगे  कि  उच्च  तम  न्यायालय  निर्णय के  बाद

 अब  वह  क्या  करेंग े?

 महोदय  :  पव  इसमें  हस्तक्षेप  नहीं  किया  जा
 सकता  ;  यह  मामला  उच्चतम

 लय  में  है  ।

 मल  wast  में



 देकर  भ्र विलम्ब नीय
 लॉक

 महत्व  के  विषय
 की  ae

 ध्यान  ६  सितम्बर  %&qo

 श्र  त्यागी  :  मैँ  यह  जानना  चाहता  था  कि  क्या  अब  वे  संविधान  में  संशोधन  करना  चाहेंगे  ?

 च्रष्यक्ष  महोदय  :  wa  हम  अगला  विषय  लेंगे  |

 सभा  पटल  पर  रखें  गये  Ta

 मोटर  उद्योग  सम्बन्धी  जांच  समिति  की  सिफारिशों  पर  निर्णय

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  में  दिनांक  ६  १९६०  के  संकल्प  संख्या

 ई०  इण्ड  १  (ko)  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता हूं  जिसमें  मोटर  उद्योग  के  बारे में  जांच

 करने  थ  लिये  नियुक्त  की  गई  तदर्थ  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  पर  भारत  सरकार  के  निर्णय

 दिये  हुए  हैं  ।

 में  रखी  गई  ,  देखिये  संख्या  एल०  दी ०  २३५४५/६०]

 en  ce  en  cee

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  को र  ध्यान  दिलाना

 दिल्ली  में  भूकम्प

 श्रीमती इला  पाल चौधरी  :  नियम  १९७  के  श्रन्तगंत  मैं  अविलम्बनीय  लोक

 महत्व  के  fara  विषय  की  आर  गृह-कार्प  मंगी  का  ध्यान  दिलाती
 हुं

 कौर  यह  प्रार्थना  करती  हूं  कि

 वह  ate  सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य  दें  ~———

 उसना  परास  यास  के  अन्य  क्षेत्रों  में  २७  REKO  की  रात  को  ७७,

 भूकम्प  के  कारण  होने  वाली  क्षति
 पी

 मंत्री  गो०  न  :  २७  १९६०  को  रात्रि  के  लगभग

 CY,  बजे  मध्यम  दर्जे  के  भूकम्प  का  एक  झटका  अनुभव  किया  गया  ।  भूकम्प  के  पहले  एक  गड़गड़ाहट

 पकी  प्रा वाज़  ।  भूकम्प  के  दो  हल्के  झटके  २७  तारीख को  रात  के  ११  बजे  प्रौढ़

 २८  तारीख
 को  मध्य  रात्रि  को  श्र  ्  ।  पता  चला  है  कि  ग्रसते  दिनों  में  भी  कुछ  हल्के  झटके  महसुस

 हुए  ।  भूकम्प  के  झटके  के  करचात् स  इस  प्रकार  के  हल्के  झटके  आते  प्र  ये  झटके  समय
 बीतने  के  साथ  हलके  होते  जाते  हैं  ।

 यह  निश्चित किया  गया  है  कि  २७  तारीख  को  भूकम्प  का  केन्द्र  दिल्ली  के  पूर्वे  से  पूर्वोत्तर

 दिशा  में  लगभग  ३०  मील  पर  था  ।  इस  झटके  का  रिकार्ड  ग्रधिकांश  भारतीय  भूकम्पीय  वेधशालाओं

 द्वार  किया गया

 दिल्ली  ऐसे  भूकम्पीय क्षेत्र  में  स्थित  है  जहां  पिछले  वर्षों में  भूकम्प  से  थोड़ी  या  मध्यम दर्जे  तक  ही

 क्षति  हुई है  ।  इस  भूकम्प  का  तात्कालिक  कारण  अ्रन्तवर्ती  चट्टानों  के  क्षेत्र  में  का  होना

 और  चट्टानों  का  फिसलना बताया  जाता  है

 wafer  विज्ञान  विभाग  ने  यह  बताया  है  कि  यद्यपि  भूकम्प  की  भविष्यवाणी  करना  संभव

 नहीं  है  तथापि  दिल्ली  में  भूकम्प  के  ga  फिर  से  कराने  के  डर  का  कोई
 कारण

 नहीं

 मूल  श्रे प्रे जी  में



 श्श्  १८८२  (a9)  अविलम्बनीय  लोक  माता  के  विषय  की  प्रौढ़  ध्यात  दिलाना  ३५२३

 एक  चालीस  adie  व्यक्ति  को  करोलबाग  के  एक  मकान  के  दु  मंजिले  से  कते  हु  ए  गम्भीर  चोटें

 झाई  |  वह  २८  प्रेरित  को  में  मर  गया  ।  पालम  गांव  में  एक  पांच  वर्षीय  लड़की  मकान  मिर

 खाने  से  गम्भीर  रूप  से  वायल  डो  गयी  ।  उसे  अस्पताल  में  दाखिल  कर  दिया  गया  है  ।

 दीवारों  के  प्लास्टर  के  झड़  जाने  a  पत्थरों  के  गिरने  से  कुछ  व्यक्तियों  को  सीटें  भाई  हैं  ।

 प्राप्त  सुचना  के  भ्र तु पार  दस  सरकारी  इमारतों
 को

 गम्भीर  क्षति  पहुंची  है  ।  जिन  महत्वपूर्ण
 सरकारी  इमारतों को  हल्की  क्षति  पहुंची है  उनमें  ये  शामिल हें  :.  राष्ट्रपति भवन  के  रिहायशी

 माग  का  रसोई  घर  ौर  खाने  का  प्रतान  मंत्रो  निवास  स्थान  का  ae

 भवन  की  सब्र  से  ऊपरी  मंजिल  के  छः  पालम  हवाई  अड्डे  की  टॉपिक  सफदर  जंग

 हवाई  प्रिया
 रायसीना

 रोड
 का

 होस्टल
 जिसमें  प्रैस

 क्लब
 भी  शामिल है  ।

 कटे
 े

 |  |

 जनपथ  अशोक  होटल  पौर
 रिश्तें

 बैंक  की  दोवारों  के  प्लास्टर  में  हल्की
 दरारें

 भाई

 नई  दिल्ली  के  कई  बंग  तों  में  दरारें or  गई  सबसे  अधिक हानि  है  स्टिंग  रोड  के  बंगलों को

 थहुंवी  जिन  बड़े  अंगनों  को  क्षति  पहुं तरी  उनमें  से  कु ड  यह  सुचना  करो  :  प्रसारण  संसद

 कार्य म॑  श्रम  मतों  प्रो  लोक  सभा  क  अध्यक्ष  के  बग  फ़  रोशन  रोड़  पर  दो  संसद  सदसयों

 के  नाथे  किन एवं यू  कौर  साउथ  एवेन्यू म  संसद्  सदियों कें  एक  एक  फलैट  को  भी  क्षति

 थहुंचो ह है  ।

 नई  दिल्ली  की  अरन्य  बस्तियों  में  भी  कई
 सरकारी  क्वार्टरों  को  हत्की  क्षति  पहुंची  है  ।

 प्रभावित  क्षेत्रों  का  दौरा  करने  के  लिपे  एक  समिति  बनाई  गई  जिसमें  डायरेक्टर  ars

 प्रथम  खंड  ग्रोवर  दुसरे  खंड  के  सुपरिंटेंडिंग  इ ंजूनियर  हें  ।  इस  समिति  ने  जहां  झ्रावश्यक

 समझा  वहां  वैकल्पिक  प्रवास  की  व्यवस्था  कर  दी  है  ।  यह  भ्रनुमान  लगाया  गया  है  कि  भूकम्प  के

 सरकारी  इमारतों  में  जो  प्रावस्था  मरम्मत  इत्यादि  का  कार्य  किया  जायेगा  उसमें
 लगभग

 ५  लाख  ५ पय  व्यय  होंगे  |

 प्राप्त  सितारों  के  अनुसार  नई  न ह  पुरानी  दिल्ली  के  कई  गे  र-सरकारी  मकानों  में  दरारें  च्

 गई  हैं  ।
 कुछ  पुराने

 मकान  गिर  भी  गये  लेकिन  उनकी  संख्या  बहुत  कम  है  ।

 इला  पालचौघरी  :
 समा  चार  पत्रों  में

 प्रकट  दिल  सूचनाओं  से  ज्ञात  होता  है  कि  भूकम्प

 से  लाल  किले  को  भी  क्षति  पहुं  वो  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कया  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 fat  tite  ब०  पत्त  :  यदि  लाल  किले  को  कोई  क्षति  पहुंची  तो  निस्संदेह  उपयु वत

 वाही  की  जायेंगी  ।

 लाला

 श्षिमान  sia  का  विधेयक

 वित्त  मन्त्री  सोराबजी
 :

 में  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 कुछ
 समवायों

 के
 अधिमान  अंशों

 पर
 लाभांशों

 को
 विनियमित

 करने
 वाले  विधेयक

 a
 को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति

 दी  जाये  en

 wast  में

 1115  (Ai)
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 महोदय
 :  ower  यह  हैकि :

 कुछ  सवमायों  के
 श्रीमान  अंशों  पर  लाभांशों  को  विनियमित  करने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित करने  की  अनुमति  दी
 जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 ।

 tof  मोरारजी  देसाई  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता हूं  |

 ee et  ee

 भारतीय  डाकघर  विधेयक

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  में  प्रस्ताव  करता  हूं

 भारतीय डाक  घर  १८९८  में श्रग्रेत्तः  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 को  पुरःस्थापित करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  wet  यह  है

 कि  भारतीय  डाकघर  अधिनियम  ,  १८९८  में  प्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने की  अनुमति  दी  जाये  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 डा०  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित करता  हूं  ।

 ee

 औषधि  संशोधन  विधेयक--जीरो

 महोदय  :  श्री  सभा  श्री  करमरकर  द्वारा  २०  EKO  को  प्रसतुत इस

 प्रस्ताव  पर  आगे  चर्चा  करेगी

 औषधि  अघिनियम  १९६४०  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 राज्य  समाचार  पारित रूप  में  ,  विचार  किया  जाये

 सभा का  काय

 शी  गजराज  fag  :  इस  से  पहले  fe  सभा  विधेयक पर  चर्चा  शुरू  करे

 मै  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  राज  एक  प्रस्ताव पर  चर्चा  होनी  थी  जो  नहीं  हो  रही  है  ।

 उड़ीसा  में  बाढ़  के  बारे  में  कल  बहस  होगी  ;  इसलिये  मेरा  सुझाव  है  कि  श्राज  के  प्रस्ताव का

 जो  समय  उसे हम  पंजाब  तथा  उड़ीसा  की  बाढ़ों  पर  चर्चा के  लिए  काम  में  ला  सकते

 हैं  ।  सारे  देश  में  बाढ़ आरा  रही  हैं  कौर  यह  एक  महत्वपूर्ण  विषय हो  गया  है  ।  कया इन  सब

 पर  कल  बहस  की  जा  सकेगी
 ?

 महोदय :  यह  बात  संसद  कार्य  मंत्री  को  बता  दी  जायेंगी  ।  यदि  संभव

 तो
 र्म

 it

 गा

 के

 ि

 समव  का

 ह
 पंजाब

 की  बाढ़  की  भी  चर्चा  की
 जा

 सकती
 है  ॥

 para
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 औषधि  (aarter)  fayqaa——aret

 भी  हरिश्चख  माथुर  :  इस  विधेयक
 दवारा  केन्द्र  अपने  हाथ

 में

 कछ  अधिकार  ले  रहा है  ।  सामान्यतया हम  इस  प्रवृत्ति  का  विरोध  किया  करते  हैं

 परन्तु ऐसे  मामलों  में  जहां पर  fe  कतिपय  स्तरों  को  निर्धारित करना  हम  इस
 चीज़

 का  विरोध नहीं  करते  ।  किन्तु  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  ara  पूछना  चाहूंगा  कि
 वे

 इस  में  किस  प्रकार  की  कार्यवाही  करेंगे  ।  आखिर दिल्ली  भी  केन्द्रीय  प्रशासन  के

 भसीन  है  परन्तु यहां  की  स्थिति  भी  भ्रच्छी  नहीं  है  ।  सुनते हैं  कि  दल्ली  में  काफी  ज्यादा

 कृत्रिम  औषघियां  बनती  हैं  ।  सरकार  ने  यहां  पर  दक्षता  का  परिचय  नहीं  दिया  ।

 इस  के  भ्र लावा  हमें यह  भी  आशंका  हैकि  जब  केन्द्र ने  भी  अपने  विश्लेषक  fraser  कर

 दिये  शौर  उधर  राज्यों  ने  भी  तो  काम  ठीक  तरह  से  न  चलेंगी  |  इस  दोहरे  काम  से  उतना

 लाभ  न  होगा  क्योंकि  एक  पक्ष  दूसरे  पक्ष  पर  अपनी  जिम्मेदारी  डालने  का  प्रयास करेगा

 इस  लिये  यह  चीज  स्पष्ट  होनी  चाहिए  कि  केन्द्र  श्रमिक  काय  करेगा  कौर  ि

 काम  करेंगे  ।  इस  के  साथ  ही  में  यह  भी  कहना  चाहूंगा कि  सरकार को  झपने

 कारखानों में  सर्वोत्तम  श्रौषघधियां  तैयार  करनी  चाहिएं  ।  सर्वोत्तम  औषघियां  बाजार  में

 जाएंगी  तो  सामान्य जनता  खराब  औषधियों को  नहीं  खरीदेगी  ।  इस  तरह  के  काम  से  भी

 कृत्रिम  औषधियों  का  व्यापार  रोका जा  सकता  है  दंडदेनेसे  काम न

 वैसे  एलोपैथिक  भ्रौषधि  निर्माण  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  भी  किया जा  सकता है  |

 देश  में  एलोपैथिक  भ्रांतियों  का  निर्माण  करने  अनेक  हैं

 इसकी  तुलना  में  इस्पात  बनाने  वाली  संस्थाओं  की  संख्या  केवल  बारह  ही

 इस्पात  मंत्री  केवल  इन  बारह  संस्थापकों  की  भ्रनियमितत्ताझ्रों को  नहीं  रोक  सकते  ।  भी

 दिल्ली  इस्पात की  चोर  बाजारी  हो  रही  है  ।  इस  क्या  हम  स्वास्थ्य

 मंत्री जी  से  यह  शीराज़ा  रख  सकते  हैं  कि  वे  इतने  अधिक  fatal  पर  नियंत्रण रख  सकेंगे  ।

 एसा  होना  कठिन  यह  सफलता  तभी  मिल  सकती  है  जब  कि  इस  उद्योग  का

 करण  किया  जाये  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  सुझाव  दिया  है  कि  इन  कारखानों  को  भ्रनुज्ञप्तियां  देने  कौर

 चलाने  का  काम  भी  मंत्रालय के  पास  जाना  परन्तु  मैं  इस  बात

 को  ठीक  नहीं  समझता  ।  ऐसा  करने पर  स्वास्थ्य  मंत्रालय  केवल  लाभ  हानि के  चय

 में  दी  उलझ  कर  रह  जायेंगा  हां  इतना  जरूर  होना  चाहिए  कि  स्वास्थ्य  मंत्रालय  के

 एक  निरीक्षणालय  बनाया  जाये  जो  विभिन्न  कारखानों  के  काम  को  ठीक  ढंग  से  देखे  ।

 हम  यह
 भी

 उचित  समझते हैं
 कि  श्रायुवेंदिक  तथा  यूनानी  cai  को  भी  इस  विधेयक

 के  अ्रन्तगंत
 लाना  चाहिए

 ।
 इस  से  जनता  में

 विश्वास
 पैदा  होता  है  कि  आयुर्वेदिक  औषधियाँ

 भी  सरकार की  देख  रेख  में  बनी  हैं  ।  यदि  सरकार  सारे  देशी  औषधि  निर्मितियों  पर  नियंत्रण

 नहीं  कर  सकती
 तो  कम  से  कम  उसे  कुछ  बड़े  बड़े  निर्माताओं पर  ही  नियंत्रण  कर  लेना

 सरकार
 को  श्रायुवेंदिक  औषधियों  निर्माण  स्वयं  भी  करना  चाहिये  ।

 जहां  तक  दंड
 की

 व्यवस्था
 का

 सम्बन्ध  है  उस  के  बारे  में  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है

 कि  व्यवस्थित  दंड  काफी  नहीं  है  ।  यह  ठीक  है  कि  कृत्रिम  sata ar faaio aT का  निर्माण  या

 मूल  अंग्रेजी  में



 RARE  )  विधेयक  ६  १९६६०

 [  थ्रो  हरिश्चन्द्र  माथुर  ]

 विक्रय  करते  व्यक्ति  बहुत  ही  बड़ा  अपराधी है  परन्तु कई  बार  ऐसे  शभ्रपराध

 साधारण  टेक्निकल  कोटि  के  होते  उन  शभ्रपराधों के  कारण  किसी  भी  व्यतीत  को  एक  ag

 का  दंड  देना  भी  उचित  नहीं  है  ।  इस  लिये  हम  दंडाधिकारियों को  स्वविवेक  से  कायें

 करने का  अधिकार  देते  यदि  दंडाधिकारी  किसी  भ्रपराधी  को  एक  वर्ष  से  कम  का  दंड
 देगा  तो  उसे  उस  के  कारण  लिखने  होंगे  ।  हमें  प्रतीक  से  अधिक  इस  व्यवस्था  में  यह  संशोधन

 कर  लेना  चाहिए  कि  दंडाधिकारी wet  लिखित  कारणों को  अपीलीय  न्यायालय  में

 प्रतीत  करे

 श्री  खाडिलकर  (  अहमदनगर ):  गत  बार  जब  कि  श्री  गोपालन  ने  औषधि  उद्योग
 के  राष्ट्रीकरण  की  बात  कही  तो  उस  समय  माननीय मंत्री  ने  कहा  था  कि  उनका  विचा

 एक  प्रयोगशाला  बान  का  है  कौर  जब  तक  सब  gst उस  में  जांची  जायेंगी

 तब  तक  उसे  निकलने  न  दिया  जायेगा  |  में  जानना  चाहूंगा कि  उस  में  कितनी

 प्रगति  हुई  है  |

 स्वास्थ्य  मंत्री
 मेँ

 सभी  माननीय  सदस्यों  को  इस  बात  के  लिए

 घन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने इस  विषय  पर
 गहन  नियंत्रण  रखने  तथा  दंड  की  व्यवस्था की  बातों

 का  समधन  किया  है  |]

 यदि  में  इस  वाद-विवाद से  सम्बद्ध  बातों  का  ही  उत्तर  देना  चाहूं  तो  शायद  मुझे  कुछ

 बोलने की  आवश्यकता  नहीं  परन्तु  इसी के  साथ  साथ  कुछ  ऐसी  बातें  भी  सामने  arg

 है ंजो  पर्याप्त  रूप से  महत्व  पूर्ण  में  हर  बात  का  उत्तर  न  देकर  मुख्य  बातों का  जवाब

 दूँगा |

 श्री  माथुर  ने  कहा कि  भेषज  निर्माण  उद्योग  को  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  हाथों में  न

 छोड़ा  गये  ।  इस  सम्बन्ध  में  में  यह  मानता  हूं  कि  जो  कोई  भी  इस  उद्योग  को  चलाता  है  वह

 केवल  जनता  का  हित  सामने रख  कर  ही  इस  काम को  नहीं  करता  ।  उसे  wat  लाभ  की

 काफी  चिन्ता  रहती  है  ।  सब  से  पहला  लाभ  की प्राप्ति  का  रहता  है  ।  यह

 शिकायत हर  जगह पर  है  ;  कौर  तो  शौर  अमरीका में  भी  जनता  को  यह  शिकायत है  कि

 झोपड़ियां दिन  प्रति  महंगी  होती जा  रही  इसका  एक  कारण  कौर  भी  है
 ..।

 wanna  रोग  के  लिये  आज  कल  ऐसी  औषधियाँ  दी  जाती  हैं  जिन  में  तीन चार  दवाएं

 मिली  होती  ह  ।  यदि  एक  दवा हो  तो  तुलनात्मक  दृष्टि
 से

 वह  सस्ती  पड़े
 ।

 विदेशों  में
 भी  जनसाधारण  के  लिए  औषधि  खरीदना  कठिन  होता  जारहा  है  |

 इस  यदि  जनसाधारण को  युक्तियुक्त  नृत्यों पर  औषधि  देना  चाहें  तो

 राष्ट्रीयकरण  ही  सर्वोत्तम  विधि  होगी  ।
 पेंसिलीन  के  कारखाने  में  हमें  इस  चीज

 hat
 का  अनुभव  gar  है  |

 पहले
 जब

 हम  इस  का  आयात  करते
 थे  तो  यह  महंगी थी

 अब  इसका  मूल्य  युक्तियुक्त  है  किन्तु  प्रोक्ति का  दुरुपयोग  बंद  करने
 के  लिए  इसका  मूल्य

 तनिक  अधिक  भी  होना  यह  ठीक  है  कि  जनता की  सेवा  करने  के  लिए  जहां  तक

 संभव  हो  इस  उद्योग  सरकारी  क्षेत्र  में  ही  होना  परन्तु  इतिहास को  बदला

 नहीं  जा  सकता  ।  क्या एक  देश  राष्ट्रीयकरण करने  की  स्थिति  में  यह  दूसरा  प्रश्न  है
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 भ्रौषधि  )  विधायक  BAR

 तदपि  सरकार  माननीय  सदस्यों  के  विचारों  पर  ध्यान  देगी  ।  निकट  भविष्य  में  हम  पांच

 कारखाने  सरकारी  क्षेत्र  में  खोलने  वाले  हैं

 जड़ी  बूटियों  से  तैयार  होने  वाले  औषध  तथा  शल्य  चिकित्सा  के  भेजा

 बनायेंगे  ।

 एक  दूसरी  बात  भी  कही  गयी
 थी

 ह झ्नपतत  कि  जहां  हम  एलोपैथी  की  औषधियों  को  इस  विधेयक

 के  भ्रन्तर्गत  ला  रह  हैं  बसे  ही  हमें  भ्रायुर्वे  दिक  तथा  यूनानी  औषधियों  पर  भी  नियंत्रण करना  चाहिये  ।

 में  भी  इस  बात  का  समर्थक  हूं  ।  हमें  इन  समवर्ती  विषयों  पर  राज्य  सरकारों का  परामर्श  लेना  पड़ता

 cose  के  फलस्वरूप  हम  यह  करते  हैं  कि  सभी  औषधियों  पर  नियंत्रण  होना  चाहिए  ।

 नियंत्रण  के  बिना  प्रमाप  नहीं  निश्चित  होंगे  ।  नियंत्रण  के  बिना  कृत्रिम  sal  के  बाहुल्य  की  बात

 का  निराकरण नह  किया जा  सकता  ।
 मुझे  aa  है  कि  निकट  भविष्य  में  प्रत्य  झरौषधियों  के  बारे

 में  भी  हम  एक  विधेयक  रखेंगे  ।

 मित्र  श्री  दी  ०  चं०  ने  दोहरे  प्रशासन  की  सफलता  के  प्रति  कुछ  आशंका  प्रकट  की  ।  वास्तव

 में  विद्यमान  व्यवस्था  के  ग्रनुसार  राज्यों  में  भी  निरीक्षणालय  शादी  होंगे  ।  परन्तु  इसका  मतलब

 यह  नहीं  कि  हमारी  एक  दुसरे  से  लड़ाई  है  ।  हमारे  राज्यों  के  दो  मत  नहीं  हैं  ।  हमें  इस  क्षेत्र  में

 इस  कारण  पड़ा  क्योंकि  सभी  राज्य  इस  दिशा में  सके  नहीं  थे  ।  हमने  राज्यों  के  स्वास्थ्य

 मंत्रियों से  ्  करने  के  बाद  ही  यह  विधायक  सभा  में  रखा  है  ।  हम  यह  निश्चय  करेंगे  कि  राज्यों

 तथा  केन्द्र  में  इस  तरह  का  कोई  विवाद  न  हो  ।  दोनों  मिल  कर  काम  चला  लेंगे  ।

 श्री  लाचार  ने  शायद  दंडाधिकारियों  arte  की  शिकायत  की  ।  वायद  एक  क्षण  के  लिए

 वह  यह  भूल  गए  कि  यह  सभा  प्रभुत्वसम्पन्न  निकाय  है
 ।

 यही  सभा  दंडाधिकारियों  को  अधिकार

 प्रदान  करती  है  ।  यदि  किसी  बात  पर  तनिक  ज़ोर  देना  हो  तो  यह  सभा  वैसा  कर  सकती  है  ।  हमने

 न्यूनतम  एक  वर्ष  तक  की  रखी  है
 ।

 यदि  किसी  ere  को  एक  वर्ष  से  भी  कम  का  दंड  दिया

 जाना  हो  तो  उसके  कारण  लिखे  जायेंगे  ।  एसा  भी  हो  सकता  है  कि  श्रपराध  साधारण  हो  ।  ऐसे

 मामलों  में  हम  यह  नहीं  चाहते  कि  दंडाधिकारी  कम  दंड  ही  न  दे  सके  ।  जब  संसद्  यह  कहती  है  कि

 श्रमिक  के  लिए  कम  से  कम  दंड  इतना  हो  तो
 उसको  हर  न्यायाधीश  समझ  लेगा

 तो  यही  आशा  करती  है  कि  प्रत्येक  दंडाधिकारी  न्याय  करेगा  ।  यदि  हम  केवल  इतना  ही  कहते

 कि  दंडाधिकारी  ३  वह  तक  का  दंड  दे  सकता  है  तो  इतना  कहने  से  सभा  की  इच्छा  स्पष्ट  न  होती  |

 किन्तु  जब  न्यूनतम  दंड  एक  वर्ष  तक  का  होगा  यदि  दंडाधिकारी  इससे  भी  कम  दंड  देना  चाहेगा

 तो  उसे  उसके  कारण  लिखने  होंगे  ।  एक  वर्ष  के  दंड  का  तो  नियम  सामान्य  होगा  ।  ऐसी  व्यवस्था  हम

 पहले  भी  कर  चुके  हैं  ।  भ्रष्टाचार  के  विषय  में  भी  हमने  ऐसा  ही  किया  है  ।

 fot  लाचार
 :

 मेंने  तो  यह  कहा  था  कि  कानून  में  अधिकतम  दंड  की  व्यवस्था

 की  जाती  है  ।  इसी  कारण  मैंने  कहा  था  कि  संसद्  को  दंडाधिकारियों  पर  भरोसा  नहीं है  ।

 pot  यहां  पर  भरोसे की  कोई  बात  नहीं है  ।  हम  तो  दंडाधिकारी को  केवल

 यही  बताना  चाहते  हैं  कि  संसद्  की  इच्छा  यह  हम  यह  भी  तो  कह  ही  सकते  थे  कि  न्यूनतम  दंड  एक

 ad  तक  का  होगा ।  सामान्यतया  एक  वर्ष  का  दंड  दिया  जायेगा  पर  झ्रापवादिक  मामलों  में  कम

 दंड  भी  दिया  जा  यदि  हम  दंडाधिकारियों  का  माग  दर्शन  न  करेंगे  तो  हम  यह  शिकायत  भी

 wat  कर  सकेंगे  कि  दंडाधिकारी  क्या  करते  हैं  ।  हमें  हर  न्यायाधीश  पर  पूरा  भरोसा  :  ।  हमारा

 उद्देश्य  केवल  इतना  हैं  कि  arta  को  चेतावनी  दी
 जाये  कि  यदि  व  ऐसा'्रपराथ  करेंगे  तो  उन्हें

 a

 मूल  अ्रंग्रेजी  में
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 एक  वर्ष  का  दंड  भुगतना  यदि  श्रीराम  कुछ  कम  हो  तो  कम  दंड  की  व्यवस्था  भी  कर  दी

 गई  मुझे  विश्वास  कि  हमारे  माननीय  साथी  यह  कदापि  नहीं  चाहते कि  हम  इन

 अपराधियों से  नर्मी  का  व्यवहार  करें  ।

 दूसरी  भोर  कुछ  लोग  यह  चाहते  हैं  कि  दंड  ae  ज्यादा  रखना  चाहिए  किन्तु  हमें  तो

 तौल  कर  उपयुक्त  दंड  की  व्यवस्था  करनी  पड़वी  है  ।  हमने  यह  कहा  है  कि  इस  प्रकार  के  at

 के  लिए  न्यूनतम  दंड  १  व  का  कौर  प्रचीनतम  ३  व्  का  किन्तु  यदि  तब  भो  अपराधी  न  साने

 तो  हम  इस  सीमा  को  बढ़ाने  के  लिए  सभा  में  ara  प्राप्त  यह  कराएंगे  कि  कम  से  कम  दंड  ५  वर्ष

 तक  का  हो  अधिक  से  अधिक  उम्र  कैद  का  ।  पर  हम  समझते  हैं  कि  यह  दंड  ही  पर्याप्त  है  ।

 भारतीय  भेषज  संहिता  बनाने  की  बात  भी  कही  गयी  ।  वर्षों  के  परिश्रम  से  तैयार  की  गयी

 एक  भेषज  संहिता are  से  ५  वर्ष  od  जारी  की  गयी  थी  ।  इसलिये  न  केवल  हमारे  पास  हमारी

 भेषज  संहिता  ही  है  वरन  श्रौषघधियों  के  नुस्खों  की  पुस्तक  भी  हमारी  अपनी  है  ।

 कुछ  बातें  लोग  बिना  सोचे  समझे  भी  कह  जाते  हैं  ।  कुछ  लोगों  ने  कहा  कि  किसी  को  पेंसिलीन

 का  इंजक्शन  लगा  कौर  उसका  देहान्त  हो  गया  |  जो  पेंसिलीन  हमारे  स्वर्गीय साथी  को  लगी  थी

 उसके  साथ  ही  सारी  औषधि  को  न  केवल  यहां  पर  जांचा  बल्कि  अमरीका  में  भी  भेजा  गया

 था  ।  परिणाम  यही  निकला  कि  उसमें  कोई  दोष  नहीं  था  ।  हमें  पिम्परी की  सफलता पर  गव  है  ।

 नारायणन्  कुट्ट  मेनन  )
 :

 तो  फिर  माननीय  सदस्य  की  मृत्यु  इंजेक्शन  लगाने

 के  बाद  कयों  हुई
 ?

 श्री  कर सरकर
 :

 जो  दवा  माननीय  सदस्य  को  लगी  उसके  साथ  बनी  सारी  दवा  दोषरहित

 थी  ।  जहां  तक  मृत्यु  का  सम्बन्ध  है  उसके  समस्त  कारणों  को  नहीं  जाना  जा  सकता  ।  हो  सकता

 है  कि  इस  भ्रौषध  से  किसी  को  एलर्जी  होती  हो  ।  विदेशों  में  भी  सहस्रों  लोग  इसी  तरह  से  मर  गये

 किन्तु  सही  कारणों  का  ज्ञान  नहीं  हो  पाया  ।

 pat  नारायणन कुट्टी  सेना  :  डाक्टरों  को  यह  हिदायत  होती  है  कि  पेंसिलीन  लगाते  समय  वे

 ऐसी  श्रौषधियां  भी  तैयार  रखें  जो  उसके  बुरे  प्रभाव  को  रोक  सकें  ।  क्या  Ag  डाक्टर  ऐसी  दवाइयां

 साथ  लाया  था  |

 महोदय
 :  मं

 इस  बात  की  अनुमति  नहीं  यह  सब  है
 |

 श्री  कर मरकर
 :  डा०  सुशीला  नायर  ने  कहा  कि  was  समान  औषधियों  को  विभिन्न

 पारिक  नामों  से  बेचा  जा  रहा  उन्हें ठीक  नाम  से  ही  बाजार  में  चलाना  चाहिए
 ।

 वस्तुतः

 अधिनियम  में  सही  नाम  देने  की  व्यवस्था  है  ।  यह  सुझाव  प्रिया  है  अतः  औषधि  निर्मितियों  तथा

 डाक्टरों  से  यह  कहना  पड़ेगा  कि  वे  wat  दवाओं  के  ऐसे  नाम  न  रखें  जो  राष्ट्रीय  नुस्खों  की  पुस्तक

 में  न  यदि  एक  ही  नाम  हो  तो  बड़ी  भ्रासानी  रह  सकती  है  ।

 निस्संदेह  कृत्रिम  श्रौषघियों  का  निर्माण  तो  अब  भी  हों  रहा  है  ।  श्री  दी०  चं०  शर्मा  ने  कहा

 कि  किसी  भी  स्थान  पर  ये  उपलब्ध  हो  सकती  हैं  ।  कृत्रिम  औषधियाँ  हैं  यह  तो  एक  बात  है  परन्तु

 उनका  aTgeA  है  यह  इसरी  बात  अरब  लोगों  को  पता  है  कि  कानून  तनिक  कड़ा

 बन

 रहा  है

 ।

 मल  अंग्रेजी  में
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 श्री  नंजप्पा  चाहते  हैं  कि  उन  लोगों  के  लिये  भी  दंड  की  व्यवस्था  की  जाय  जो  गलत  ब्रांड  की

 औषधियों  का  विज्ञापन  करते  हैं  ।  इस  चीज  की  व्यवस्था  औषधि  तथा  जादू  टोना  उपचार

 जनक  भ्रघि/नियम  में  की  जा  चुकी है  यहां  व्यवस्था  करने  की  झावर यकता नहीं  है  ।

 विधेयक  के  aa  सिद्धान्तों  से  लगभग  सभी  सदस्य  सहमत  थे  ।  यह  भी  की  गयी  कि

 कहीं  क्षेत्राधिकार  सम्बन्धी  विवाद  न  उठे  अन्यथा  इसके  उद्देश्यों  का  समर्थन  ही  किया  गया  है  ।

 माननीय  सदस्यों  ने  जो  बातें  कही  हैं  हम  उन  पर  ध्यान  देंगे  ।

 fait  स०  मो०  बुर्जों
 :

 कानपुर  जैसे  नगरों  में  पिक्चर  शादी  के  रूप  में  दाराब

 बेची  जा  रही  है  ।  क्या  सरकार  इसकी  जांच  करा  सकेगी
 ?

 श्री  कर मरकर

 :

 में
 राज्य  सरकार  को  लिख  दूंगा  आशा  है  कि  वे  इसकी जांच  करेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :
 मैंने  भी  सुना  है

 कि
 हमारे  नगर  में  भी  ऐसा  होता  है

 ।
 वहां  पर  बंगलौर

 से  यह  चीजें  जाती  हैं  हो  सकता  है  कहीं  श्र  से  भी  भराती  हों  ।  आजकल  कुछ  लोग  मैथी ले टेड

 स्प्रिट तक  पी  जाते  हैं  ।

 po  कर मरकर  यही  तो  दुर्भाग्य  की  बात  है
 |

 furan  महोदय  प्रदान यह  है  :

 safe  १९४०  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 सभा  द्वारा  पारित  रूप  विचार  किया  जाय  ही

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 गभ्रिध्यक्ष महोदय  प्रशन  यह  है  कि  :

 २  तथा  3  विधेयक  का  रंग  बनें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हूं  ।

 खण्ड २  तथा  ३  विधेयक में  जोड़  दिये  गये  ।

 गभ्रष्यक्ष महोदय  प्रदान  यह  है  :

 खंड  ४  तथा  ४५  विधेयक  का  aa  बनें  पीपी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खण्ड  ४  तथा  ५  विधेयक  में  दिये  गये

 खण्ड  ६--(धघारा  २३  का

 महोदय
 :

 इस  पर  श्री  नंजप्पा  का  संशोधन  कया  वह  उसे  प्रस्तुत  करना  चाहते

 हैं  ?

 sett  नंजप्पा  :  जी  में  के  व्याख्या  चाहता था  कि  निरीक्षक  द्वारा

 विग
 दवाइयां  जब्त  क्यों  नहीं

 की  जातीं
 ।

 ज
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 विधेयक

 tet  ware
 :

 यही  मेरी  शिकायत  है
 ।

 जगन्नाथ  राव  पीठासीन  हुए

 कर सरकर  मुझ  ga  है  कि  म  इस  बात  स्पष्टीकरण करना  भूल

 गया ।  माननीय  सदस्य  चाहते  हैं  निरीक्षक  को  माल  जब्त  करने  का  अधिकार  भी  दिया  जाय  +

 विद्यमान  भ्र घि नियम  की  धारा  २  की  उपधारा  (१)  के  खंड  के  भ्रमित  निरीक्षकों को  पहले  से

 ही  यह भ्र धि कार है  ।  इसी  कारण  पुनः  हमने  यह  चीज़  नहीं  करनी  चाही
 ।

 महोदय  :  et  यह  है  कि

 ड  द
 विधेयक  का  sir  यग

 !

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  ६  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  ७  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 सीतापति  महोदय :  खंड
 ८

 पर
 श्री  रघुनाथ  सिंह  का  एक  संशोधन  है  पर  वह  प्रनुपरिथिकत

 प्रदान  यह  है  कि
 :

 ८  विधेयक  का  at  बने  पै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खण्ड  ८  fice  में  जोड़  गया  |

 खण्ड  €  से  ११  द्धि में  जोड  दिए गये

 खण्ड  १,  सधी  नियमन  सुत्र  तथा  दिघेयक  का  are  धिक  में  जोड  दिए  गये  ।

 श्री  कर सरकर  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 को  पारित  feat  जाय  श

 सभापति महोदय  प्रदान  यह  है  कि  :

 को  पारित  किया  जाय  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 ae  on  हा  ay

 सीमा  शुल्क  तथा  उपकर  ट्रिक  इकाइयों  में  परिवर्तन  )  विधेयक

 वाणिज्य उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  )  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 सीमा  शुल्क  तथा  उपकर  सम्बन्धी  कुछ  विधियों  में  मीट्रिक  इकाइयों
 को

 लागू  करने  के

 उद्देश्य  से  इन  विधियों  में  अ्रम्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 जाय  |
 1.0

 पला  कवल

 मूल  अंग्रजी  में



 १४  १८८२  सीमा  शुल्क  उपकर  इकाइयों  म  पा  विधेयक  ३५३१

 यह  विधेयक  पिछले  सप्ताह  सभा  द्वारा  पारित  उत्पादन  शुल्कों  के  सम्बन्ध  में  पारित  विधेयक

 की  तरह  ही  है  ।  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  सीमित  है
 ।

 इसका  उद्देश्य  कुछ  विभिन्न  विधियों  में  इस  प्रकार

 परिवर्तन  करना  है  जिससे  कि  वे  सीमा  शुल्कों  प्रौर  उपकरणों  के  सम्बन्ध  में  मीट्रिक  प्रणाली  को  अपना

 सकें  |  जिन  श्रधिनियभों  में  परिवहन  किया  जायेगा  वे  इस  प्रकार  हैं
 :

 भारतीय  seen

 भारतीय  लाख  उपकार  कहवा  नारियल  जटा  उद्योग  भारतीय

 तिलहन समिति  भारतीय  गोला  समिति  अधिनियम  कौर  चाय  अघिनियम
 ।

 शुल्क  की  दरों  में  कोई
 परिवर्तन

 नहीं  किया  जायेगा  तथापि  कुछ  दरों  को  एकीकृत  कर  दिया

 जायेगा  क्योंकि  wera  यह  परिवर्तन  बहुत  जटिल  हो  जायेगा  कौर  दरें  नये  पैसे  के  एक  छोटे  झा  तक

 पहुंच  जायेंगी  ।  इस  प्रकार  जो  दरें  समेकित
 की

 गई  हैं  वह  पिछले  विधेयक
 की

 तरह  ही  हैं  ।

 मोट  तौर  पर  इन  परिवर्तनों से  सरकार  के  राजस्व  में  कोई  वृद्धि  नहीं  होगी  ।

 सम्भव  इन  संशोधनों  के  परिणामस्वरूप  उनकी  राय  में  कुछ  लाख  की  कमी  हो  में  इस  सम्बन्ध

 में  मांकड़  देकर  सभा  का  समय  नहीं  लूंगा  ।  दरें  संशोधन  विधेयक  में  ही  दे  दी  गई  हैं  ।  हण्डरवेट

 sit  मन  सेर  की  प्रणाली  को  feta  या  मीट्रिक  टनों  में  बदला  जा  रहा  है  गज

 फीट  के  स्थान  पर  मीटर  का  उपयोग  किया  जा  रहा  गैलन  के  स्थान  पर  लिटर  का  प्रयोग  किया

 जायेगा  |  एकड़  के  स्थान  पर  हेक्टेयर  का  प्रयोग  किया  जायेगा  |

 नाप  शौर  तोल  के  इन  पैमानों  का  दिल्ल  में  व्यापक  प्रयोग  किया  जा  रहा  है
 ।  १  अक्टूबर से

 इनका  प्रयोग  भ्रनिवायं  हो  जायेगा  |  नत्पदचाएं  पुराने  बाटों  का  प्रयोग  करना  वैधानिक  हो  जायेगा  ।

 दिल्ली  में  इनका  प्रयोग  पिछले  दो  वर्ष  से  किया  जा  रहा  है  ।  यदि  सदस्य  इन  बालों  तथा  पैमानों  को

 देखना  चाहते  हैं  तो  भवन  में  प्रगति  सत्र  में  इनकी  हो  सकती  है  |

 सभापति  महोदय  यह  है  :

 सीमा  शुल्क  तथा  उपकर  सम्बन्धी  कुछ  विधियों में  मीट्रिक  इकाइयों को  लागू

 करने  के  उद्देश्य  से  इन  विधियों  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाय  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 सभापति  महोदय
 :

 aa  हम  विधेयक  पर  खण्डवार  विचार  करेंगे  ।  यह  है  :

 पक  खण्ड  २  से  १०  कौर  अनुसूची  विधेयक  का  रंग  बसें  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड २  से  १०  कौर  भ्रुकुटी  विधि  यक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खण्ड  १,  प्रधिलियमन  सुत्र  शौर  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 fot  सतीश  was  में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाय  ड

 सभापति महोदय  प्रदान  यह  है  :

 विधेयक को  पारित  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 ॥

 मूल  sist  मे



 ढेर  ६  idadeay,  Ko

 बेकिंग  समवाय  (zat  विधेयक

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 बैंकिंग  समवाय  REvE  में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाय  11.0

 पलाई  सेंट्रल  बैंक  का  दिवाला  निकल  जाने  केਂ  हमारे  लिये  यह  आवश्यक  हो  गया  है

 कि  हम  बेकिंग  समवायों  के  दिवालिये  होने  तथा  उनकी  आस्तियों  के  वितरण  से  सम्बन्धित  वर्तमान

 प्रक्रिया पर  पुनर्विचार  करें  ।

 सभा  को  ज्ञात  है  कि  १९५० में  बैंकिग  समवाय  अधिनियम  में  एक  पुरा  नया  भ्रघ्याय  जोड़  दिया

 गया  था  ।  तथापि  श्री  धीरेन  मित्र  की  श्रष्यक्षता  में  नियुक्त  बैंक  समापन  प्रक्रिया  समिति  की  सिफारिशों

 के शभ्राघा  पर  उनमें  पर्याप्त  परिवर्तन  किया  गया  ।  अनुभव  से  ज्ञात  हुआ  है  कि  यद्यपि  ये  उपबन्ध  कुछ

 तक  सहायक  सिद्ध  हो  सकते  हैं  तथापि  वे  समस्या  के  आकार  को  देखते  हुए  उपयुक्त  नहीं

 यदि  दिवालिया  बैंकों  के  निक्षेपकों  को  तत्काल  धन  राशि  देनी  है  तो  इसमें  कुछ  आवश्यक श्र

 बुनियादी  संशोधन  करने  की  आवश्यकता  होगी
 |

 मैंने  सभा  में  पिछली  बार  दिये  हुये  एक  दो  वक्तव्यों  में  उन  संशोधनों  का  संकेत  कर  दिया  है  जो

 कि  विधेयक  में  किये  जाने  वाले  हैं  ।  विंमान  विधि  में  एक  कमी  यह  है  कि  अधिक  महत्वपूर्ण  प्रारम्भिक

 समापन  कार्यवाही को  निपटाने  की  कोई  सीमा  विहित  नहीं  की  गयी  है  ।  इसका  यह  परिणाम sar

 कि  निवेशकों  को  कई  मामले  में  पहली  feet  मिलने  में  मही  नों  का  समय  लग  गया  ।  दिवालिया  सम्बन्धी

 कार्यवाही  में  इतना  अधिक  विलम्ब  अ्रवांछनीय  है  इसे  दूर  करना  चाहिये  |  इसका  एक  कारण  यह  है

 कि  सुरक्षा  प्रात  ऋण  दाताओं  का  जो  भुगतान  में  प्राथमिकता  के  श्रथिकारी  होते  तत्काल  निश्चय

 नहीं हो  सकता  है  ।  हम  इस  विधेयक  से  यह  शक्ति  प्राप्त  कर  रहे  हैं  कि  दो  महीनों के  भीतर  इस  राशि

 का  निश्चय  कर  लिया  जाय  ।  जिससे  कि  उपलब्ध  भ्रांतियों  का  तत्काल  भुगतान  कर  दिया  जाय  ।

 हम  इस  बात  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  बैंक  का  काम  बन्द  होने  के  तीन  महीनों  के  बीच  पहिली

 किश्त  चुका  दी  जाय  |  छोटे  निवेशकों  को  अरन्य  सभी  निवेशकों  या  ऋण  areal  से  प्राथमिकता  दी

 जाय  ।  इस  सिद्धान्त  को  वर्तमान  भ्र धि नियम  में  मान्यता  दी  गई  है  ।  हम  इस  रियायत  को  ate  अघिक

 बढ़ाना  चाहते  हैं  ।

 प्रस्तावित  संशोधन  को  सभा  के  विभिन्न  पक्षों  का  समन  प्राप्त  डसा  है  ।  श्री  मित्रा  समिति  की

 सिफारिश  के  ग्रनुसार  जिस  ष्ड्वं  को  बैंकिंग  समवाय  अधिनियम  में  शामिल  किया  गया  उसके

 अनुसार  प्राथमिक  दावों  के  भुगतान  के  1.0  बचत  बेक  के
 निवेशकों

 को  १००  रू०  तक  भुगतान

 करने  का  उपबन्ध  था  |  कीमतों  में  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  राशि  को  २५०  रु०  कर  दिया

 गया  है  ।  दूसरे  वर्ग  के  निवेशकों  को  भी  कुछ  सहायता  करने  के  लिये  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  उन

 निवेशकों  के  नाम  की  राशि  का  ५०  जो  अ्रघधिकतम  २५०  रु०  तक  की  राशि  बचत  बैंक  के

 निक्षेपकों  को  भुगतान  करने  के  दी  जा  सकती  है  ।  हम  करते  हैं  कि  २५०  रु०  की  यह

 राशि  कुछ  ही  महीनों  के  भीतर  प्रत्येक
 व्यक्ति

 को  दी  जा  सकेगी  |  हम  केवल  इतना  ही  नहीं  अपितु

 यह  भी  चाहते  हैं  कि  इन  सभी  बैंकों  की  भ्रान्तियाँ  अपेक्षाकृत  कम  समय  में  वसूल  हो  सकें  ।  हम  इस

 प्रकार  की  व्यवस्था  करना  चाहते  हैं  जिससे  न  कि  किरदारों  को  कोई  कठिनाई  हो  ate  न  निक्षेपकों

 जिनको  कि  इसका  लाभ  प्राप्त  होगा  ।

 हक  कन  इत

 मूल  अंग्रेजी
 में



 बैंकिंग  समवाय  संशोधन )
 विधेयक

 दे  ५३  ३ १४५  १८८२  (TH)

 इस  प्रयोजन  के  लिये  समवाय  अधिनियम ate  इस  अ्रघिनियम की  धारा  ४४५७  सक्षम

 तथापि  बध न्वशष  आस्तियों  की  वसूली  कौर  २५०  रु०  ्  प्रखरता  राशियों  के  वितरण  के

 लिये  पलाई  dere  बैंक  के  मामले  में  एक  विशेष  समापन  कार्य  अधिकारी  की  नियुक्त  करने  की

 इयकता  हम  ऐसी  दाक्तियां  प्राप्त  कर  रहे  हैं  कि  भारत  रक्षित  बेक  द्वारा  प्रार्थना  पत्र  देने  पर

 हम  समापन  अघिकारी  की  नियुक्ति  कर  सकें
 |

 मैं  नयी  समय  अनुसूची  ate  छोटे  निवेशकों  को  बुनियादी  भुगतान  करने  वाली  व्यवस्था  को

 भूतलक्षी  अवधि  से  लागू  करना  चाहता  था
 ।

 सभी
 दिवालिया

 बैंकों  में  इस  व्यवस्था  को  भूतलक्षी  अवधि

 से  लागू  करने  में  प्रशासनिक  कठिनाइयां  सामने  जायेंगी
 ।

 अतः  यह  प्रक्रिया  केवल  उन  दिवालिया

 बेकिंग  समवायों  पर  लागू  होगी  जिन्होंने  कभी  पहली  किश्त  भी  सदा  नहीं  की  है  ।  भूतलक्षी  भ्र वधि

 से  सम्बन्धित  यह  व्यवस्था  लक्ष्मी  बैंक  पर  लागू  होगी
 ।

 इन  संशोधनों  के  स्वीकार  हो  जाने  के  थि
 दिवालिया

 सम्बन्धी  कार्यवाही में  बहुत  कम

 समय  लगेगा  ।  तथापि  हमारे  सम्मुख  इससे  भी  महत्वपूर्ण  उद्देश्य  है  वह  यह  है  कि  यथा  सम्भव  बैंकों

 को  दिवालिया होने  से  बचाया  जाय  ।  परिसमापन की  उक्त  प्रक्रिया बहुत  खर्चीली  कौर  लम्बी  होगी  ।

 यद्यपि  कुछ  संस्थानों  को  दिवालिया  करार  देना  भ्र नि वाय  तथापि  कुछ  संस्थानों के  मामले  में

 उन्हें  किसी  अन्य  संस्था  के  साथ  मिला  कर  उसकी  वित्तीय  अ्रवस्था  पर  विचार  कर  बैंक  का

 पुननिर्माण करने  का  प्रयत्न  किया  जायेगा
 ।

 इसलिये  जहां  तक  सम्भव  होगा  हम  इन  वैकल्पिक  साधनों

 का  प्रयोग  करने  का  प्रयत्न  क  रेंगे  जिससे  अनि रुच यता ak  खच  इत्यादि  जो  कि

 पन  के  कारण  होते  उनसे  छुटकारा  मिल  सके
 ।

 इसके  साथ  साथ  निक्षेपकों  के  हितों  का  ध्यान  रखते

 हुए  बैंक  को  उसी  रूप  में  या  उससे  परिवर्तित  रूप  में  जारी  रखने  का  प्रयत्न  किया  जायेगा
 ।

 ऐसा  बैंक  जिसकी  दशा  खराब  हो  गई  हो  उसकी  दशा  को  सुधारने  का  प्रयत्न  करने  केਂ  लिये

 यह  आवश्यक  है  कि  उनकी  जांच  का  काय  एक  निश्चित  समय  के  भीतर  समाप्त  हो  जाय  ।  ऐसी  जांच

 और  वार्ता  के  दौरान  ऐसी  कोई  बात  नहीं  होनी  चाहिये  जिससे  कि  बैंक  की  साख  को  धक्का  पहुंचे  |

 इसलिये  समवाय  को  कुछ  मामलों  में  शोध  विलम्ब  काल  देना  भी  आवश्यक  होगा  |  हम  चाहते  हैं  कि

 विलम्ब  शोध  काल  मंजूर  करने  की  दाँतों  को  भी  सरल  बनाया  कौर  केन्द्रीय  सरकार  के

 लिये  भारत  रक्षित  बेक
 की

 सिफारिश  के  आधार  पर  किसी  बेक  के  पुर्ननिर्माण  सम्बन्धी जांच  करने
 के  पूर्वे  एक  आवश्यक  शर्तें  के  रूप  में  तत्काल  विलम्ब  शोष  काल  मंजूर  करना  सम्भव  हो  सके

 ।

 हम  नहीं  चाहते  हैं  कि  विलम्ब  शोध  काल  के  लिये  बहुत  लम्बा  समय  दिया  हम  इसके  लिये

 छः  महीनों  का  समय  निश्चित  कर  रहे  है ंजो  बैंकिंग  समवाय  अधिनियम की  धारा  ३७  के

 अनुसार  है
 ।

 क्योंकि  इस  अवधि  के  भीतर  ही  हमें  कोई  सन्तोषजनक  हल  ढूंढ़ना  पड़ेगा
 बैंकिग

 समवाय  अधिनियम  की  पुननिर्माण  ate  एकीकरण  से  सम्बन्धित  कई  धारियों  को  अधिक  सरल  बनाना

 पड़ेगा
 ।

 बैंकों  के  प्रकार
 की

 ऋण  देने  वाली  जिनसे  हजारों  निदेशक  सम्बन्धित  रहते

 उन  पर  केवल  समवाय  विधेयक  के  सामान्य  उपबन्ध  ही  लागू  नहीं  किये  जा  सकते  हैं  ।  मेरा  उद्देश्य

 यह  नहीं  है  कि  श्रंशघारियों  के  अधिकार  में  कोई  कमी  की  निस्सन्देह  हम  यथा  सम्भव  उनसे

 अवस्य  राशि  तथापि  ऐसी  वित्तीय  ake  ऋण  दाता  संस्थाओं के  का  दायित्व

 केन्द्रीय  सरकार  या  भारत  रक्षित  बैंक  पर  निर्भर  रहना  चाहिये  ।  हम  सभा  के  संगत  उपबन्धों  में  इसे

 विल्कुल  स्पष्ट  कर  रहे  मैं  aren  करता  हूं  कि  हम  व्यवहारतः  इन  नये  कौर  व्यापक  शक्तियों

 का  प्रयोग  इस  प्रकार  करेंगे  जिससे  देश  में  बेकिंग  कौर  वित्तीय  प्रणाली  ae  श्रमिक  मजबूत  होगी
 ।

 हमारे  देश
 की

 बैंकिंग  प्रणाली  काफी  सुदृढ़  है  ।  पिछले  दस  वर्षों  की  अवधि  जब  से  बैंकिंग

 समवाय  प्रीमियम  लागू  भारत  रक्षित  बैंक  नियन्त्रण  की  एक  ऐसी  प्रणाली  लागू  करने  में  सफल
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 हुमा है  जिससे  कि  अ्रवेक्षाकृत  कमजोर  ate  कुशल  संस्थायें  समाप्त  हो  गई  हैं  site  न्य  बैकों  की

 साख  बढ़ी  है  ।

 वर्तमान  विधेयक  का  उद्देश्य  इस  दिशा  में  भारत  रक्षित  बैंक  ate  केन्द्रीय  सरकार  की  शक्तियों

 में  वृद्धि  करना  है  ।  यह  विधेयक  किसी  बड़ी  त्रुटि  की  are  संकेत  नहीं  करता  है  ।  इसके  द्वारा उस  विधि
 सम्मत  ढांचे  के  पुर्ननिर्माण  ate  परिवर्तन  करने  का  प्रयत्न  किया  गया  जिसके  अधीन  अरब  रक्षित

 बैंक  को  अपना  कार्य  करना  होगा  ।  विधेयक  के  उपबन्धों  द्वारा  विभिन्न  वर्गों  के  वि  रोधी  दावों  के  समन्वय

 का  प्रयत्न किया  गया  है  ।  में  प्रकाश  करता  हूं  कि  सभा  इस  विधेयक  पर  प्रश्न  सहमति  प्रदान  करेगी  ।

 परभावती  महो दय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  प्रा  ।

 कुट्ट  सेना  (  मुर्कंदपुरम  )  :  सभापति  मै  तो  यही  चाहता  था

 कि  इस  विधेयक  को प्रवर  समिति को  सौंप  दिया  जाता  परन्तु  जब  इसी  तरह  से  ठीक है
 क्योंकि  समिति को  सौंपने  से  ate  ज्यादा  विलम्ब  जायगा ।

 बेकिंग  समवाय  अधिनियम में  १९५६  में  किया  गया  था  ।  प्रस्तुत

 करते  समय  को  कृष्णमाचारी  ने  एक  wea के  उत्तर  में  बताया  था  कि  घारा  ड्  में
 +

 इस  कारण  संशोधन  किया  जा  रहा  है  ताकि  रिज  बैंक  को  निवेशकों  के  हितों  की

 रक्षा  करने के  लिए  उचित  शअझधिकार  प्राप्त  हो  जांच  ।  यह  बात  उन्होंने  उस  समय  स्वीकार

 की  थी

 ५  बार  हम  ने  इस  सभा  में  यह  मांग  की  है  कि  देश  के  सारे  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण

 किया  जाय  ।  योजना  आयोग  तथा  यह  सभा  यही  चाहते  हैं  कि  देश  की  भ्रंश-व्यवस्था  एक  खास

 ढांचे  में  ढले  |  उस  उद्देश्य  की  पूर्ति  के  लिए  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  श्निवायं  है  ।  परन्तु

 जब  कभी भी  हमने  ऐसी  मांग  सभा  में  रखी तभी  हमारे  वित्त  मंत्री  बैंकिग  समवाय

 नियम  शादी  कानूनों  का  उल्लेख  कर  के  यह  उत्तर  देते  रहे  रिज  बैंक  के  पास  इतने
 भ्र घि कार  है ंकि  जिन के  आधार  पर  वह  न  केवल  faecal के  हितों  की  रक्षा  कर  सकता है

 अपितु  समूची  wet  व्यवस्था  पर  भी  नियंत्रण  कर  सकता है  ।  ऐसी  शक्तियों के  होते  हुए  भी

 चलाई  बैक  को  बन्द  करा  दिया  गया  कौर
 ~

 Go0,000  जो  मध्यम  श्रेणी  के  थे  बर्बाद हो

 गय  ।  उन  निवेशकों में  प्रवेश  विधवायें  थी  तथा  wer  गरीब  जनता थी  ।

 पलाई  बैंक  कांड  पर  सभा  में  चर्चा  हो  चुकी  है  ।  उसी  चर्चा के  दौरान  माननीय

 वित्त  मंत्री  से  यह  बात  पूछी  गयी  थी  कि  क्या  ta  केन्या  अनुसूचित बैंक  ठोस

 पर  उन्होंने  इस  सम्बन्ध में  किसी  प्रकार  का  प्रशासन नहीं  दिया  ।  जनता  सदा  यही

 रही  है  कि  बैंक  में  रुपया  सुरक्षित  रहता  है  परन्तु  wage  कि  सरकार कोई  श्रीनिवासन

 देने को  dare  जनता  का  विश्वास  इन  बैंकों  पर  से  उठता  जा  रहा  है  ।

 पिछले  मास  की  तीस  तारीख  को  रजें  बैंक  के  गवर्नर  ने  कहा  कि  योंतो  देश  के

 बैंक  ठोस  हैं  परन्तु  संतोष  के  लिए  भी  ज्यादा  गुंजायश  नहीं  है  ।  ऐसे  स्पष्ट  वक्तव्य

 at  क्या  भ्रम  जा  सकता
 ।

 रिज  बैंक  को  स्थिति  सुधारने  के  लिए  ही

 दिये
 जा  रहे
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 में  सरकार से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  कया  ate  ज्यादा  अघिकार  ले  कर  वह  निवेशकों के

 हितों की  रक्षा  का  जिम्मा  लेगी या  नहीं  ।  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  पलाई  बैंक  के  बारे

 में  fwd बैंक  ने  १९५१  से  क्यों  कुछ  कार्यवाही न  की  ।  UA Ase aH में  उस  बैंक  में

 ५  करोड़  रुपया  जमा  था  ।  रिज  बैंक  उस  के  प्रबंध  को  सुधारने  के  लिए  काफी  wa  से

 हस्तक्षेप भी  कर  रहा  था  ।  परन्तु  फिर  जो  कुछ  gar  उसे  क्यों  होने  दिया  गया  ।

 इस  बैंक  के  निदेशकों  ने  चार  करोड़  रुपया  बिना  गारन्टी  के  दे  दिया  परन्तु  किसे  दिया इस  बात

 का  पता  चलना  चाहिए  ।  सरकार  का  कहना  है  कि  निवेशकों को  साधारण  सी

 नाम  मात्र की  रकम  लौटाई  जायगी  परन्तु  म  तो  ae  जानना  चाहता  हूं  कि  उनकी  शेष
 किधर  गयी  ?  जब  तक  इस  चीज  का  उत्तर  न  दिया  जायगा  तब  तक  केरल  में  तो  कोई  व्यक्ति

 बैंको  पर  भरोसा  नहीं  करेगा  ।  इस  तरह  से  कुछ  गिने  चुने  श्रादमी  जनता  की  रकम  खा  कर

 भाग  जायेंगे  क्या ?  क्या  इन  कानूनों में  ऐसी  नहीं  कि  उन्हें  पकड़ा  जाय  कौर  जनता

 का  रुपया  वसूल  किया  जाय
 ।

 यदि  ऐसी  नहीं  है  तो  इन्हीं  संशोधनों के  साथ  ऐसा

 भी  कर  लेना  चाहिये  था
 |

 सरकार  ने  इस  समय  तक  केवल  यही  किया है  कि  केरल  उच्च-न्यायालय  में  दिवालियेपन का

 झावेदन दिलवा  दिया  है  ।  पर  यह  ही  काफी  नहीं  है  ।  स्पेशल  पुलिस के  द्वारा  इस  सारे

 घोटालें की जांच
 की

 जांच  करायी  जाय  fe  निक्षेपों
 का

 रुपया
 किन  व्यक्तियो ंने  हड़प  किया  है

 झर  फिर  जो  लोग  दोषी  नज़र  ७  उन  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जाय  |

 इसका  दूसरा  उपाय  यह  है  कि  बैंक  के  निदेशकों  की  सम्पदा  तथा  उनकी  अन्य  आस्तियों

 की  भी  जांच  कराई  qa  विश्वास है  कि  उन्होंने  इतना  रुपया  जमा  कर  लिया  है
 जिसकी  कि  वे  व्याख्या  नहीं  दे  सकते  ।  उनकी  शराब तो  इतनी  नथी  ।  राज  भी  यदि यह

 निवेशकों  देना  चाहें  तो
 भ्रमणी  तरह

 से
 उसकी

 wah
 कर  सकते  हैं

 ।

 पर  यह  काम  सरकार  ही  करा  सकती  है  |

 सरकार इस  मामले  को  इस  तरह  चुप  कराना  चाहती  है  कि  प्रत्येक  निक्षेपण को  २४५०

 रुपया  दिया  जाय  परन्तु  इतनी  सी  रकम  से  क्या  होगा  ।  इस  से  तो  आत्महत्या  करने के  लिए

 विष  भी  नहीं  खरीदा जा  सकता  |

 वास्तव में  पलाई  बैंक  के  मामले  में  एक  पहेली  जिसे  शायद  वित्त  मंत्री  ही  जानते

 ्

 q |
 समाय त  माननीय  सदस्य  इस  विधेयक के  सम्बध में  ही  बोलें

 श्री  नारायणन  कद्र  वस्तु  वित्त  मंत्री  अब  ज्यादा  अधिकार  लेने के  लिए  सभा

 मेट्रो  हूँ  पर  मै यह कह  रहा  हुं  कि  ये  भ्र धि कार तो  पहले  भी  थे  |  उनका  कया  लाभ

 रिज  बैक  ने  Ret  में  वित्त  मंत्रालय  को  लिखा  fe  चलाई  बैक  की  हालत

 खतरनाक होती  जा  रही  है  परन्तु  मंत्रालय  सोया  रहा  ।

 श्री  मोरारजी  देसाई
 :

 यह  झूट है  ।

 fat  नारायणन द्र  मेनन  :  चलाई  सेंट्रल  बैंक  से  जो  दिक्षा  सरकार  को  उस

 से  लाभ  उठाना  चाहिए  इसे  ।  परन्तु इस  विधेयक  से  तो  कोई  ज्यादा  लाभ  होने  वाला  नहीं

 है
 ee  एटा

 अंग्रेजी  में
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 नारायण  कुट्टी  मनन
 |

 Wa  मै  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  का  ध्यान  केरल  के  बचत  तथा  नियोजन  निगम के  विषय

 की  we
 दिलाना  चाहता  हूं

 ।
 इस  निगम की  तेरह  शाखायें  हैं  कौर  इस  में

 भी
 गरीबों  का

 रुपया  जमा  है  ।  इसको  बंद  तो  नहीं  किया  गया  परन्तु  रिजर्व  बैंक  के  आदेशानुसार  इस  में

 रुपये  पैसे  कालेन देन  बंद  होगया है  ।  मेरी  प्रार्थना  है  कि  सरकार  को  गरीबों  पर  दया

 कर के  इसे  किसी न  तरह  चालू  रखना  चाहिए  ।

 इस  के  बाद  मेरी  दूसरी  प्रार्थना यह  है  कि  पलाई  बैंक  के  निक्षेपकों को  ज्यादा  नहीं

 तो  कम  से  कम  पांच  सौ  रुपया  प्रति नि क्षेपक  तो  मिलना  ही  चाहिए  ।  इसी के  साथ

 भुगतान  में  सहकारी  संस्थाओं को  प्राथमिकता  प्रदान की  जाय  |

 श्र०  चं०  गुह  इस  अधिनियम  का  उद्देश्य  रिजर्व  बैंक  तथा  सरकार

 को  अधिक  भ्र धि कार  देने  का  है  ।  सामान्य  रूप  से  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत करता  हूं

 किन्तु  हमें यह  जरूर  देखना  चाहिए  कि  रिवेंज  बैंक  के  पास जो  दाक्तियां  पहले
 से  थीं  क्या

 उस  ने  उनका  प्रयोग  ठीक  समय  पर  किया  ।

 सामान्य  विचार  यही  है  कि  रिजवी मक  ने  हिदायतें शादी  देने  के  बारे  में  उपयुक्त  समय  पर

 कार्यवाही  नहीं  की  ।  अन्यथा  चलाई  को  बचाया जा  सकता  था  ।  उस  के  बाद

 पंजाब  नैशनल  बैक  भी  लोग  धड़ाधड़  रुपया  निकालने  लगे  थे  ;  यदि  उसकी  यह  हालत

 कछ  fara रह  जाती  तो
 सारा  काम  समाप्त  कौर  बैंकों  को भी  धक्का

 पहुंचता  |  बेकिंग का  काम  बड़ा  ही  नाजुक  है  ।  जनता का  भरोसा  उठा  हँ  जाता

 रहा  ।  इसलिए  ठीक  तरह  से  काम  करने  की  श्राव्य कत् ता  है  ।

 माननीय वि  त  मंत्री  ने  सभा  में  कहा  कि  सरकार  किसी  भी  बैंक  की  गारन्टी नहीं  ले  सकती ;

 माना  कि  कानून  की  दृष्टि  से  यह  बात  ठीक  पर  भारत  जैसे  देश के  वित्त  मंत्री को  सभा  में

 इस  तरह  की  बात  नहीं  कहनी  इस  से  जनता  का  विश्वास  उखड़  जाता  है  ।  यहां

 पर  हर  चीज़  सोच  समझ  कर  कही  जानी  चाहिए  ।

 जहां  तक  इस  विधेयक  का  संबंध  है  इसे  शीघ्रातिशीघ्र  पारित करना  चाहिए  ।  परन्तु

 ऐसे  wife  उपायों  से  सारी  समस्या  हल  न  होगी i  पिछले  /  १०  वर्ष  में  देश

 झा धिक  ढांचा  पूर्ण  रूप  से  बदल  गया  ग्रौद्यं..गक उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  है  ak  रुपये की

 मात्रा भी  बढ़ी  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  सरकार  को  समूचे  बेकिंग  उद्योग  का  अध्ययन कर  के

 एक  व्यापक  विधेयक  सभा  में  प्रस्तुत  करना  चाहिए था  ।  मुझे  ग्रा दया है  कि  सरकार

 इस  सम्बन्ध में  पूरी  जांच  करेगी

 बैंक  केवल
 भारत  में  फेल  नहीं  होते  water  जैसे  विकसित देशों  में  भी  ऐसी  ही

 दुर्घटनायें  होती  परन  वहां  पर  बेइमानी  के  कारण  बैंक  कभी  फेल  नहीं  होते  ।

 भारत  में  प्रबन्धकों की  बेईमानी  तथा  कमंचारियों की  दक्षता  से  ही  बैंकों का  काम  चौपट

 होता  है  ।  इसी  चीज़ का  उपाय  चीजें  बैंक  को  करना  चाहिए  ।  प्रत्येक  राज्य में  एक  ऐसी

 संस्था  खोनी  जानों  चाहिए  जहां पर  बैंको के  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षण  दिया  जा  सके  ।  इस

 संस्था  व्यय  बैकों को को  स्वयं  वहन  करना  चाहिए  ।
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 इस  विधेयक को  दो  भागों  में  बांटा जा  सकता  एक  प्राथमिकता  वाले  दावेदारों

 के  बारे में  कौर  दूसरा  समापन  सम्बन्धी
 कार्य

 के  बारे  में
 ।

 इस  विषय  में  प्रसन्नता  की

 बात  यह  है  कि  समापन  के  सम्बन्ध में  कुछ  मामलों  में  समय-सीमा  निर्धारित  कर  दी
 गयी

 है  ।  दूसरा  भाग  बैंकों  के  संयोजन से  संबंधित  है  |  मैं  इस  चीज़  के  पक्ष  में हुं  परन्तु  इसी  के

 साथ  यह  भी  कहूंगा  कि  हमें  छोटे  बैंकों  की  भी  जरूरत  है  ।  सरकार  को  सहायक बैंक  खोलने

 का  भी  विचार करना  चाहिए  |

 जैसे  प्रबन्धक  शादी  की  नियुक्ति  रिज़र्व  बैंक  का  परामशं  लेकर  की  जाती  है  उसी  प्रकार  से

 बैंक  के  लेखा  परीक्षकों  की  नियुक्ति  भी  ford  बैंक  की  मंत्रणा  से  ही
 की

 जानी  चाहिए
 |

 सुना  गया  था  कि  कुछ  अन्य  बैंकों
 के

 कर्मचारी  पंजाब  नेपाल  बैंक  के  बारे  में  दारारत  कर  रहे

 ऐसे  लोगों  का  पता  लगाना  चाहिए  ae  उन्हें  दण्ड  दिया  जाना  जो  लोग  देदी  के  हित

 पर  आराघात  करते  हैं  उनके  लिए  हमारे  यहां  कोई  स्थान  नहीं  होना  चाहिए  |

 fait  हेड़ा  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  ।  अनुसूचित  बैंकों

 निक्षेपों के  बारे  में  काफी  कुछ  कहा  गया  है  ।  यह  बड़े  दु:ख  की  बात  है  कि  विरोधी  दल  के  सदस्य  इस ~

 तरह  की  बातें  कहते  हैं  कि  न  बैंक  अधिनियम  द्वारा  प्रत्येक  निक्षेपक  को  गारंटी  प्राप्त  हो  ।

 बातों  से  कोई  लाभ  नहीं  हो  सकता  ।  देश  का  हर  आदमी  जानता  है  कि  अनुसूचित  बैंक  स्वाधीन  हैं

 और  ford बैंक  केवल  निरीक्षण ही  कर  सकता  है

 जहां तक  इस  विधेयक का  सम्बन्ध  सरकार उतने  afar  नहीं  ले  रही  जितने  मूल
 विधेयक  द्वारा  लेने  का  विचार  था  ।  इसके  साथ  ही  मैं  यह  भी  समझता  हूं  कि  अधिकारों के  अलावा

 एक  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  नतीजे  पर  पहुंच  कर  भी  रिजव  बैंक  कार्यवाही करने  से

 रहता है  ।  शायद  पलाई  बैंक  के  बारे  में  ऐसा  ही  gas  |

 माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  प्रशासनिक  सुविधाओं  के  कारण  इस  अघिनियम
 को

 भूतलक्षी

 प्रभाव  से  लागू  नहीं  किया  जा  सकता  ।  मैं  समझता  हूं  कि  ऐसी  ज्यादा  कठिनाइयां  नहीं  हैं
 ।  हम

 समझते  हैं  कि  उन  बैंकों  के  चल  सम्पद  अच्छे  खासे  हैं  इसलिये  कम  रकम  जमा  करने  वालों  को  २५०

 रुपये  प्रति  निक्षेपक  के  हिसाब  से  भ्र दाय गी  करने  में  ज्यादा  कठिनाई  न  होगी  |  सरकार की  यह  इच्छा

 बड़ी  शोभनीय  है  कौर  हम  इसके  लिये  सरकार  की  प्रशंसा  करते  हैं  |

 (at  मूलचन्द  दूबे  पीठासीन  हुए  |

 इस  अवसर  पर  हमारे  देश  के  बेकिंग  को  भी  जांचा  गया  है  ।  कहा  गया  है  कि  अमरीका शादी
 के  बक

 हमारे  बैंकों
 की

 अपेक्षा  ज्यादा  ठोस  हैं  ।  यह  ठीक  बात  है  परन्तु  इसका  कारण  भी  स्पष्ट  है

 भ्र  वह  यह  कि  जहां  भारतीय  बैंक  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अपना  व्यवसाय नहीं  करते  ;  वहां पर  दुसरे

 देशों  के  बैंक  अघिक  उदारता  से  काम  करते  हमारे  बैंक  झपना  धन  केवल  उद्योगों  में  ही  लगाते  हैं  ।

 इस  कारण  वे  ale  पायेदार  नहीं  हैं  ।  हमें  दूसरे  देशों  से  शिक्षा  ग्रहण  करके  श्रपनी

 सुधारनी  चाहिए  |

 डा०  कृष्ण स्वामी  )  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  अपने  वचन  के  भ्रनुसार  यह

 विधेयक  इसी  सत्र  में  सभा  के  सामने  रख  दिया  है  ।  इस  विधेयक  में  कई  श्रच्छाइयां  पर  साथ

 ही  इस
 के  बारे  में  कई  शंकायें  भी  हैं

 ।

 भ्रंग्रेजी  में
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 [s1 °  कृष्ण  कमी

 सुशीला  नायर  पीठासीन

 यदि  इस  बैंकिंग  समवाय  विधेयक  का  उद्देश्य  यह  हो  कि  खातेदारों  का  बचाव  किया

 तो  उसके  लिये  इसमें  पर्याप्त  व्यवस्था  नहीं  बल्कि  कुछ  मायनों  में  तो  यह  खातेदारों  के  हितों को

 नुकसान  भी  पहुंचा  सकता  है  ।  यह  बैंकों  के  परिसमापन  की  प्रक्रिया  को  अधिक  सरल  श्र

 कारी  बनाता  इससे  खातेदारों को  हानि  होगी  ।  परिसमापन के  समय  खातेदारों  की  श्रास्तियां

 काफी  कम  मृत्य  पर  बिक  जाने  सामान्य  संचित  राशि  में  बंटवारे  के  लिये  कम  निधियां

 बच  रहेंगी ।

 श्री  मोरारजी देसाई  :  ऋण  देने  वालों  की  आस्तियां ?

 कृष्णप्वामो  :  लग  लेने  वालों  की  झास्तियां  ।  सरकार  को  तो  कोई  ऐसी  व्यवस्था

 करनी  चाहिए  कि  रुपये  की  बचत  करने  वालों  या  खातेदारों  के  अधिकारों की  पूरी  पूरी  रक्षा  हो

 सके  ।  फिर  बैंकों  को  असफल  होने  का  कोई  सवाल  ही  नहीं  उठता  |  वह  नितान्त  श्रनावस्यक हो

 जत है

 इस  विधेयक  में  यह  बड़ी  अच्छी  व्यवस्था  की  जा  रही  है
 कि  यदि

 बैंकों  को  कुछ  कठिनाई  महसूस

 हो  रही  तो  उनकों  अपनी  स्थिति  सुधारने  प्रौढ़  दूसरे  sat  के  साथ  अपने  को  मिलाने  की  सुविधा

 के  लिये  कुछ  विलम्ब  से  अदायगी  करने  की  मं  जूरी  दी  जायेगी  ।  इससे  बैकों  को  हाल  ही  बन्द

 करना  पढ़ेगा  |

 लेकिन  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  इस  विधेयक  से  सारी  समस्या  का  हल  हो  जायगा  ।  थोड़े

 समय  के  लिये  यह  कामचलाऊ  व्यवस्था  तो  ठीक  है  ।  खातेदारों  १०० की  २५०  रुपये

 तक  अरब  हिसाब  चू  कता  करने  की  व्यवस्था  काम  चलाऊ  तो  पर  उस  से  स्थायी  हल  नहीं  होता  |

 इस  की  धारा  ४५  (६)  को  जिस  में  कहा  गया  है  कि  खातेदारों  के  हितों  या  अधिकारों को

 कम  किया  जा  सकता  हे  ।  स्पष्ट  है  कि  इस  से  खातेदारों  के  हितों  का  पुरा  बचाव  नहीं  होगा  ।

 मैं  श्री  fe  की  इस  बात  का  पूरा  समर्थन  करता  हूं  कि  प्रादेशिक  प्राकार  पर  छोटे-छोटे बैंकों

 को  प्रोत्साहन  देने  की  बड़ी  आवश्यकता  है  ।  ऐसे  छोटे-छोटे  बैक  जनता  के  जीवन  में  बड़ा  पार्टी

 करते  हैं  ।  उन  की  साख  बढ़ाई  जानी  चाहिये  ।  भारत  के  रक्षित  बैंक  को  उन  की  ग्रसित  भ्रालोचना  नहीं

 करनी  चाहिये  ।  हालांकि  यह  बिलकुल  ठीक  है  कि  छोटे  ब  कों  को  भ्र पनी  आस्तियों  का  काफी  बड़ा

 भाग  नकदी  के  रूप  में  रखना  चाहिये  ।  रक्षित  बैंक  का  यह  कहना  बिलकुल  ठीक  है  ।  हम  वित्त  मंत्री

 को  श्राइवस्त  करते  हैं  कि  हम  रक्षित  बैंक  की  अच्छाइयों  को  अनदेखा नहीं  करते  |  उन  के  पहले के

 भी  सभी  वित्त  मंत्रियों  ने  रक्षित  बेक  की  प्रतिष्ठा  की  पुरी-पुरी  रक्षा  की  है  ।  में  तो  केवल  इतना  कह  रहा

 हु  रक्षित  बेक  का  पूरा-पूरा  सम्मान  रखते  हुए  उस  की  प्रशासकीय  कार्यवाहियों  की  खामियों

 पर  माननीय  वित्त  मंत्री  को  ध्यान  देने  के  लिये  तैयार  रहना  चाहिये  ।

 हमारे  देश  में  खातेदारों  के  हितों  की  ga-ga  रक्षा  तब  तक  नहीं  हो  सकती  जब  तक  हम

 श्रनिवायं  जमा  बीमा  की  समस्या  को  हल  नहीं  करते  ।  श्री  गृह  ने  बैंकों  के  सुप्रबन्ध की  बात  कही

 लेकिन  उस  से  भी  ज्यादा  जरूरी  है  खातेदारों  के  हितों  के  बचाव  की  व्यवस्था  करना
 ।

 इस  के  दो

 कारण  इसलिये कि  पुरे  देश  की  श्रथंव्यवस्था के  हित  में  यही  है  कि  लोग  बचत
 करें श्रौर उसे

 उसे

 बैंकों  वर्ग रह  में  जमा  करें  ।  इसलिए  कि  बैक  उस  राशि  को  उद्योग-धंधों  के  लिये  विनियोजित  करते

 कुछ  लोग  कहते  हैं  कि  बैंकों  को  बहुत  ही  कम  wafer  की  श्रास्तियां  रखनी  जिस  से  कि  उन

 को  थोड़ी  अवधि
 में  नकदी  का  रूप  दिया  जा  सके  ।  वैसे  इस  बात  में  काफी  जान  फिर भी
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 बेकिंग  का  हाल  का  अनुभव  इस  पर  अधिक  जोर  नहीं  देता
 ।

 इस  के  लिये  ऐसा  कोई  सीधा  कड़ा

 नियम  नहीं  बनाया  जा  सकता  ।  रक्षित  बैक  स्वयं  सक्षम  है  ।  वह  इस  की  कसौटी  बना  सकता  है  कि

 बैंकों  को  कितने  काल  की  के  लिये  कितना  विनियोजन  करना  ठीक  रहेगा  ।

 १९५०  से  ५९  तक  के  काल  हमारे  देश  में  यह  चर्चा  उठी  थी  कि  बैंक  में  जमा  होने  वाली  राशि

 का  अनिवार्य  रूप  से  बीमा हो  |  पता  नहीं  बैंकों  को  इस  पर  कया  एतराज  है  ।  इस  के  सम्बन्ध  में  शीघ्र

 ही  निर्णय  किया  जाना  चाहिये  |

 मेरा  दूसरा  सुझाव  यह  है  कि  हमें  बैकों  की  एक  ऐसी  संस्था  बनानी  चाहिये  जो  देयताओं
 की

 झदायगी के  लिय  waar  बैंकों  को  अपने  हाथ  में  ले  सके  ।  पलाई  बैक  के  सम्बन्ध  में  मैं  ने  पहले  सुझाव

 दिया  था  कि  उसे  राज्य  बैंक  में  मिलाया  जा  सकता  है  ।  मेरा  सुझाव  नहीं  माना  गया  था  ।  माननीय

 मित्रों  का  कहना  है  कि  एक  ही  कोई  बैंक  यह  काम  नहीं  कर  सकता  ।  यह  काम  बैंकों  की  एक  संस्था  को

 सौंपा  जाना  चाहिये  ।  यह  बड़े-बड़े  बैंकों  के  हित  में  भी  रहेगा  ।  रक्षित  बैंक  को  इस  के  बारे  में  सोचना

 चाहिये  ।  छोटे  बैकों  का  दिवाला  पिटने  से  बड़े  बैकों  की  साख  भी  गिरती  है  ।

 चलाई  पक  लक्ष्मी  बैंक  का  दिवाला  निकलने  से  बैंकों  पर  जनता  के  विश्वास  की  नींव

 हिल
 गई  है  ।

 म॑  चाहता  हू  कि  वित्त  मंत्री  मेरे  इन  सुझावों  पर  विचार  करें  ।  रक्षित  बेक  को  भी  इन  पर

 विचार  करना  चाहिये  |  कौर  फिर  हमें  अपने  विचार  बताने  चाहिये  |  संसद  चाहती  है  कि  देश  में  दें  किस

 व्यवस्था  को  प्रौर  दृढ़  बनाया  जाय  |  यदि  यह  नहीं  होगा  तो  हमारी  सारी  भ्रंश-व्यवस्था  संकट  में

 पड़  जायगी  ।  मे  यह  नहीं  मानता  कि  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण से  सारी  समस्यायें  हल  की  जा  सकती

 में  यह  भी  नहीं  कहता  कि  बैकों  को  खुली  छूट  दे  दी  जाय  ।  लेकिन  ag  जरूर  चाहता  हूं  कि  रक्षित
 बक  देश  के  बड़े-बड़े  अ  क  इस  पर  विचार  करें  कौर  बैंकों  की  एक  ऐसी  संस्था  बनाने  का  प्रयास

 करें  ।  उन  को  पलाई  बैंक  लक्ष्मी  बैक  के  खातेदारों  के  हितों  का  भी  रुपाल  रखना  चाहिये  ।

 एक  अस्थायी  उपाय  के  रूप  मैं  इस  विधेयक  का  समथंन  करता  हूं  ।

 श्री  नथवानी
 :

 मे  विधेयक  का  समथन  करता  हूं  ।  कहा  गया  है  कि  हमारे  देश  में

 बैंकिंग  समवायों  से  सम्बन्धित  विधि  अपने  देश  की  ही  पैदावार  है  ।  इस  में  हम  ने  किसी  विदेशी विधि

 का  च्च्  नहीं  किया  ।  इसीलिये  समय-समय  पर  देश  की  परिस्थितियों  के  wax  हमें  इस  में
 संशोधन  करने

 पड़े  थी  पलाई  बैंक  के  दुर्भाग्य  को  देख  कर  हो  इस  विधेयक  की  आवश्यकता  महसूस

 हुई है  ।

 श्री  नारायणन्  कुट्टी  मेनन  ने  इस  विधेयक  का  महत्व  यह  कह  कर  कम  करने  की  कोशिश  की

 है  कि  इस  के  जरिये  कोई  नई  शक्ति  ग्रहण  नहीं  की  जा  रही  है  ।  एसा  नहीं  है  ।

 १९५०  १९४५३  में  बैकिंग  समवायों  की  आस्तियों को  शीघ्रता  से  वसूल  करने  की  दृष्टि x
 से  दो  संशोधन  विधेयक  स्वीकार

 किये  गये  थे
 ।

 फिर  भी  पिछले  आठ  या  दस  वर्ष  में  कुछ  बैंकों  का

 समापन  हो  गया  है
 ।

 उन  के  अन्तरिम  लाभांश  के  रूप  में  भी  कोई  शभ्रदायगी  नहीं  हुई  है  ।  इसलिये

 हम  जानना  चाहते  हैं  कि  पहले  जो  शक्तियां  ग्रहण  की  गई  थीं  व  किस  बात  में  अपर्याप्त  थीं  ।

 इस  विधेयक  की  व्यवस्था यें  दो  प्रकार  की  हैं  ।  पहली  तो  इसलिये  कि  खातेदारों  को  वरीयता

 के
 आधार  पर  शीघ्रता  से  अदायगी  की  जाय

 ।
 बैंक  के  परिसमापन  के  तीन  महीने  के  eee  छोटे-छोटे

 वद  15(81)1.510--8
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 नथवानी

 खातेदारों  को  २५०  रूपये  कर  दिया  जायेंगे  ।  खण्ड  ३  में  व्यवस्था  है  कि  सरकारी  समापनकर्ता

 वरीयता-प्राप्त  दावेदारों  को  ex  दिन  के  भ्रमर  नोटिस  दे  देगा  |  १५
 दिन  के  अन्दर  उन  की  सूची

 की  ठीक-ठीक  जांच  करना  सम्भव  नहीं  होगा
 ।

 यह  समय  कम  है
 ।

 इसलिये  मेरा  ख़याल  है
 कि  त॑ तीन

 महीने की  wafer  को  at  कम  नहीं  किया  जा  सकता  |

 दूसरी  मुख्य  व्यवस्था  दोष-विलम्ब  काल  की  घोषणा  की  है  |  विंमान  विधि  में  एसी  व्यवस्था

 तो  लेकिन  बेकिंग  समवाय  को  इस  के  लिये  उच्चतम  न्यायालय  तक  जाना  पड़ेगा  कौर  उस  की

 अनुमति  रक्षित  बैक  की  सिफ़ारिश  पर  दी  जायगी  |  इसलिय  इस  में  कुछ  समय  तो  लगेगा  ही  ।

 दूसरा  भाग  shar  समवायों  के  पुनर्गठन  उन  को  एक-दूसरे  में  मिलाने  के  बारे  में  है  ।  qa

 प्रे  व्यवस्था यें पहले  से  मौजूद  तो  पलाई  कौर  लक्ष्मी
 बक

 का  दिवाला  निकलने  की  नौबत  नहीं

 ती  ।

 मे  श्री  मुरारका  के  एक  संशोधन  रखा  है  ।  इसलिये  कि  इस  विधेयक  में  एक  त्रुटि  है  ।

 धारा  ४३  के  भ्रन्तर्गंत  व्यवस्था  है  कि  सरकारी  समापनकर्ता  को  खातेदारों को  नोटिस  भेजना  पड़ेगा

 कि  वे  art  दावों  का  विवरण  भेज  दें  झगर  वे  एक  महीने  के  नहीं  भेजेंगे  तो  उन  के  दावे
 ANS

 साधारण मान  लिये  जायेंगे  ।  नोटिस  में  यह  कहने  की  क्या  झ्रावश्यकता  है  जब  विधेयक  में  ऐसी  कोई

 व्यवस्था  नहीं  है  ।  ara  है  कि  माननीय  मंत्री  यह  संशोधन  स्वीकार  करेंगे  |

 संशोधन  संख्या  १४५  का  यह  मंशा  है  कि  चाल  लेखे  वाले  खातेदारों  की  श्रेणियों  का  भेद  मिटा

 दिया  जाय  ।  पहले  के  खण्ड

 में  बचत  लेले  वाले  खातेदारों  को  विनोबा

 दी

 गई

 है

 लेकिन  बाद  के  खण्ड में  कहा  गया  है  कि  चालू  लेखा  रखने  वाले  खातेदार को  अधिक  से  २५०  रुपये  किये  जायेंगे

 श्र  उस  की  जमा  ५००  रुपये  से  कम  तो  शेष  राशि  का  प्राधा  ही  उसे  fer

 जायगा  ।  Yoo  रुपये  वाले  को  २५०  रुपये  मिल  जायेंगे  लेकिन  १००  रुपये  वाले  को  Yo  रुपये ही

 मिलेंगे  |  इस  पर  भी  कहा  जा  रहा  है  कि  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  छोटे  खातेदारों  को  सहायता  पहुंचाना

 है  ।  उन्हें  भी  कम  से  कम  २५०  रुपय  तक  तो  मिलने  चाहिये  ।

 तीसरे  संशोधन  का  उद्देश्य  यह  है  कि  जब  भी  बै  किंग  समवाय  के  पुनर्गठन  या  उसे  किसी  दूसरें

 बेकिंग  समवाय  के  साथ  मिलाने  की  कोई  योजना  तो  खातेदारों को  सूचित  किया  जाना  चाहिये

 जिस  से  कि  उन  को  अपने  सुझाव  देने  का  अवसर  मिल  सके  ।  विधेयक  में  एसी  व्यवस्था  की  जानी

 चाहिये  ।

 श्री  ष्  चेट्टियार  )  यह  विधेयक  प्रस्तुत  करने  के  म  माननीय  मंत्री

 को  बधाई  देता  हूं
 ।

 देश  की  बुकिंग  व्यवस्था  की  देखभाल  का  दायित्व  रक्षित  बेक  पर  है  ।  इधर  रक्षित  बैंक  की

 काफी  श्रालोचना हुई  है  ।  लेकिन  जनता  रक्षित  ब  क  का  महत्व  पूरी  तौर  से  नहीं  समझती ।  खातेदारों

 के  हितों  की  रक्षा  करना  देश  के  प्रत्यय  ढांचे  का  नियंत्रण  करना  तथा  देश  की  वित्तीय  नीति

 बनाना--यह  रक्षित  बक  का  ही  काम है  ।

 इस  विधायक  में  दो  प्रकार  के  संशोधन  किये  जा  रहे  हैं  पहला  तो  यह  कि  परिसमापन  के  बाद

 खातेदारों को  १००  की  बजाय  २५०  रुपये  दिये  जाये ं।  दूसरा  यह  कि  विलम्ब  शोध काल  के  मामले
 में

 विलम्ब
 न

 हो  सरकार  को  दो
 बैकों

 को  मिलाने  के  ara  में  अधिक

 र
 मिल  जायें  ।

 नल  झ्रंप्रेजी  में
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 हेमा  पी ठा वोन

 फ़िर
 भी

 मेरा  ख्याल  है  कि  खातेदारों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिये  रक्षित
 बक

 को  पर्याप्त  शक्तियां  नहीं
 मिली  हैं  ।  रक्षित  बैंक  के  गजनेर  ने  पलाई  बैंक  की  घटना के  बाद  अपना  एसा  विचार  प्रकट  भी

 किया  था

 वित्त  मंत्री  ate  रक्षित  बैक  को  हमें  स्पष्ट  बताना  चाहिये  कि  कितने  भ्र नू सुचित  बक  अनुज्ञप्ति

 प्राप्त  हैं
 ।

 शायद  €३  अनुसूचित  बैकों  में  से  केवल  ३८  ग्रनुज्प्ति-प्राप्त हैं  ।  १६५६  में  ग्रतुज्ञप्तियां देना

 शुरू  किया  गया  था  i  इस  हिसाव  से  यह  प्रगति  बड़ी  धीमी  है  ।  इस  से  सिवा  फ  लाने  वालों  को

 अवसर मिल  जाता  है

 रक्षित  बक  का  काम  अं  किंग  संस्कारों  का  पालन-पोषण  करना  कौर  कठिनाई  के  समय  उन  की

 मदद  करना  यह  नहीं  कि  न्यायालय  से  उन  का  परिसमापन  कराये  ।  बैकों  के  परिसमापन से  खाते
 डी  कमंचारियों  का  भी  निसार  होता  है  ।  बे  किंग  उद्योग  में  ६०,०००  कमंचारी हैं  ।

 बक  के  लिये  निरीक्षक  नियत  करने  की  व्यवस्था  लाभप्रद  नहीं  रही  |  —%o  निदेशकों  के

 बीच  उस  की  केवल  ए  क  कमजोर  सी  अकेली  आवाज  रहती  है  ।  व्यवस्था  यह  होनी  चाहिये  कि  रक्षित
 बक  a  हरक  के  लिये  एक  या  दो  निदेशक  aaa  किये  जायें  ।  उन  को  निदेशकों  की  सभी

 दोस्तियाँ  रहेंगी  ।  इस  से  क  के  संकट  पर  नियन्त्रण  करने  में  प्रा सानी  रहेगी  ।  इस  सुझाव  को

 सत्र  में  इस  विधेयक  में  शामिल  किया  जाना  चाहियें  ।

 संकट
 के  रक्षित  बैंक  संकट-ग्रस्त  बैंक  से  कह  सकता  है  कि  वह  दौर  ahs  राशियां  जमा

 न
 करे

 ।
 बैंक  को  अनुसूचित  बैंक  की  श्रेणी  से  हटाया  जा  सकता  है  ।  इन  तरीकों  संकट  टाला  जा

 कता

 इस  विधेयक  को  भूतलक्षी  प्रभाव  से  लाग  न  कर  सकने  पर  हमें  बड़ी  निराशा  हुई  है  ।  वित्त
 मंत्री

 को  बैंक  के  ८८,०००  खातेदारों  के  परस्पर  सहानूभूति  पूर्वक  विचार  करना  चाहिये  ।

 श्री  मोरारजी  देसाई  :  यह  उन  पर  भी  लागू  होती है  ।  ७७  अन्य  बैंकों पर  भी

 श्री  रामनाथन  चेट्टियार  :  मं  इस  के  लिये  धन्यवाद  देता  हुं  ।

 विधायक  की  एक  प्रौढ़  अच्छी  बात  यह  है  कि  परिसमापन  में  अधिक  विलम्ब  नहीं  होने  दिया

 जायगा
 |  म  इस  का

 समान  करता  हुं  ।

 श्री  नौशीर  भरूचा  बेकिंग  समवाय  संशोधन  विधेयक  जिन

 परिस्थितियों में  सामने  war  है  वे  काफी  दुखपूर्ण  फिर  यह  कदम  सही  दिशा  की  प्रोर

 मेरी  समझ  से
 तो  इस  विधेयक  का  सबसे  महत्वपूर्ण  पहलू  यही  है  कि  रक्षित  बैंक  को  बैंकों  के  एक  कर

 की  शाक्ति  प्रदान  की  जा  रही  है  ।  खातेदारों  की  वरीयता  के  संबंध  में  जो  शिविर  दी

 गई  वह
 भी

 इतनी  ही  महत्वपूर्ण है  ।  छोटे  छोटे  खातेदारों को  २५०  रुपये से  ahem  मिलना  चाहिये  ।

 उनको  Yoo
 रुपये  तक  के  खाते  की  पूरी  मिलनी  क्योंकि  वह  उनके  सारे  जीवन  की

 ही  होती है  ।

 इस  विधेयक  की  धारा  CQ-F  की  उपधारा  (३)  में  व्यवस्था  है  कि  प्रतिभूत  ऋणदाताओं
 को  नोटिस  मिलने  की  तिथि  के  बाद  एक  महीने  के  prec  अपनी  प्रतिभूति का  मूल्य  बता  देना

 चाहिये  ।  इतना  समय  बहुत  कम  है  ।

 वं  कही  चाहिये

 क्योंकि  मूल्याकन  में  काफी  पेचीदगियां

 होती
 हैं  ।

 पूल  सं ग्रे नो  में
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 [  श्री  भरूचा  ]

 यह  व्यवस्था  तो  ठोक  है  कि  रक्षित  बैंक  किसी  बैंकिंग  समवाय  के  व्यवसाय  को  बन्द  करने  कौर

 उसका  पुनर्गठन  या  एकीकरण  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  को  लिख  सकता है  ।  लेकिन  इसमें

 एक  त्रुटि रह  गई  इसमें  यह  व्यवस्था  नहीं  की  गई  कि  उस  बैंक  से  भी  इसके  बारे  में  पूछा  जायेगा  ।

 दोष-विलम्ब  काल  की  मंजूरी  के  लिये  रक्षित  बैंक  की  ae  से  केन्द्र  को  लिखे  जाने  से  ही  सम्बंधित

 बैक  की  प्रतिष्ठा  में  काफी  बट्टा  लग  जायेगा
 |

 इसलिये  बैंक  को  भी  बात  कहने  का

 दिया  जाना  चाहिये ।

 रक्षित  बैंक  शोध  विलम्ब  काल  की  मंजूरी  लेने  के  लिये  कई  बातों  को  देखना  पड़ेगा  |  उनके

 पर  ही  निर्णय  करना  पड़ेगा  ।  उनमें  से  एक  राष्ट्रीय  हित  भी  रखा  गया है  ।  राष्ट्रीय  हित

 का  इससे  कोई  सीधा  सम्बंध  नहीं  इसलिये  इसे  स्थान  देना  उपयुक्त  नहीं  है  ।  व  से  रक्षित  बैंक  को  दी  जाने

 वाली  ay  दोस्तियाँ ठीक  हैं  ।

 मेरी  समझ  में  यह  भी  नहीं  प्राता  कि  बैंकों  का  एकीकरण  हो  जाने  के  बाद  उसकी  योजना

 दोनों  सितारों  में  रखने  की  व्यवस्था  कयों  की  जा  रही  है  ।  व्यवस्था  तो  यह  होनी  चाहिये  कि  एकीकरण

 से  पहले  उसकी  योजना  एक  सप्ताह  के  लिये  सितारों  में  रखी  जायेगी  ah  माननीय  सदस्य  उसमें

 संशोधन  या  पुनरीक्षण  कर  सकेंगे  |

 वित्त  मंत्री  को  इन  खामियों  पर  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 डा०  समा०  श्री०  :
 में  इस  विधेयक का  हार्दिक  समर्थन  करता  हूं  ।

 विवाद  के  प्रारम्भ  में  जिन  माननीय  सदस्यों  ने  यह  कहा  कि  इस  विधेयक  में  किसी  भी  नथी  शक्ति

 की  भ्रवधारणा  नहीं  की  गई  उन्होंने  इसे  पूरी  तरह  समझा  नहीं  है  ।  श्री  नथवानी ने  खण्डवार

 ढंग  से  बताया  है  कि  इसमें  कौन  सी  नयी  शक्तियों की  अवधारणा  की  गई  जो  मूल  भ्र धि नियम में

 नहीं थीं  ।  खातेदारों  कौर  बेकिंग  सेवायों  से  सम्बन्धित  सत्य  व्यक्तियों के  हितों  की  दृष्टि  से  रक्षित

 बैक को  कुछ  नथी  शक्तियां दी  गई  हैं  ।

 विधेयक  का  मुख्य  उद्देश्य  यही  है  कि  बैकों  के  परिसमापन  के  बाद  खातेदारों  को  जल्द  से  जल्द

 कुछ  न्युनतम  अदायगी की  जा  सके  ।  way  उसमें  वर्षों  लग  जाते  थे  ।

 इसका  FAT  महत्वपूर्ण  पहलू  यह  है  कि  इसके  जरिये  जनता  कौर  खातेदारों  में  बैंकों  के  प्रति
 विश्वास  जम  जायेगा  |  पलाई  बैंक  लक्ष्मी  बैंक  का  दिवाला  निकलने  के  बाद  जनता  में  बड़ी

 सनसनी कल  गई  थी  ।  दूसरे  बैकों  के  दिवाला  निकलने  की  भ्रफवाहें  रोज  उड़ा  करती  थीं  ।  पंजाब

 नेपाल  बेक  ऐसी  ही  अफवाहों  का  शिकार  हुमा  था  ।  इसलिये इ  क  पर  जनता  का  विश्वास  जमाने

 के  लिये  यह  विधेयक  बड़ा  जरूरी  था  ।  हमें  खातेदारों  या  शेयरहोल्डरों  की  दृष्टि  से  ही  इसे  नहीं

 देखता  चाहिये
 ।

 इसे  एक  कौर  व्यापक  दृष्टि  से  देख
 ना

 चाहिये
 ।

 हमारे  देश  में  एक  बड़े  पैमाने  पर

 विकास-कराये  चल  रहा  हे  कौर  उसके  लिये  सरकार  को  धन  की  बड़ी  झावद्यकता  है  ।  इसलिये  जनता

 में  विनियोजन  को  प्रवृत्ति  होनी  जिससे  वे  बैंकों  में  उसे  जमा  बैंको  में  किये  जाने  वाले

 विनियोजन ों  की  पूरी  देखभाल  होनी  चाहिये  ।  रक्षित  बैंक  को  गहराई  से  इसकी  छानबीन  करनी

 चाहिये  ।  ऐसा  एक  झाइ्वासन  ग्रावश्यक  है  ।

 म  यह  नहीं  कहता  कि  इस  विधेयक  के  बाद  सब  कुछ  कौर  करने  को  नहीं  रह  सरकार

 को  शीघ्र ही  एक  tar  विधेयक  यहां  लाना  चाहिये  जो  रक्षित  बैंक  को  देश  के  समूचे  बैंकिंग  उद्योग  की

 देखभाल  करने  की  क्षमता  प्रदान  करे
 ।

 अमूल  अंग्रेजो  में
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 में  माननीय  वित्त  मंत्री  को  इस  विधेयक  के  लिये  घटाई  देता  हूं  ।  में  इसका  पूरा-सूरा समर्थन

 करता हूं  ।

 राजेश  सिह
 :

 लक्ष्मी  बैंक  ak  पलाई  सेन्ट्रल  बैंक  के  दिवालिये  होने  के  च्

 देवा  की  जनता  का  विश्वास  बैंकिंग  समवायों  से  उठ  गया  इसलिये  श्रावश्यकता  इस  बात  की  है

 कि  देश  के  निक्षेपकों  में  ae  विश्वास  पैदा  किया
 जाय  कि  इस  प्रकार  की  बातें  फिर  नहीं  होने

 पायेंगी  ।  इसके  लिये  वित्त  मंत्री  को  चाहिये  था  कि  वे  एक  पूर्ण  कौर  व्यापक  विधेयक  प्रस्तुत

 लेकिन  उन्होंने  जो  विधेयक  प्रस्तुत  किया  है  वह  भ्र धुरा  प्लोर  एकांगी  है
 ।

 इस  विधेयक  के  द्वारा  निक्षेपकों  को  यह  श्रीनिवासन  नहीं  दिया  गया  है  कि  उनकी  जमा  पूंजी

 सुरक्षित  रहेगी  ।  वस्तुतः  उक्त  दोनों  बैंकों  के  दिवालिये  होने  का  एक  कारण  यह  भी  है  कि  भारत  रक्षित

 बैंक  ने  उनके  कार्य  के  प्रति लापरवाही  ax  उपेक्षा  का  रवैया  प्रत्याशी  किया  था  ।  यद्यपि

 उसके  पास  इतनी  शक्तियां  थी  कि  वह  ऐसी  स्थिति  कराने  से  रोक  सकता  था  ।

 अमेरिका  में  PRE  में  एक  ऐसी  विधि  पारित  हुई  थी  कि  किसी  भी  पूंजी  जमा  करने  वाले
 की  राशि  सुरक्षित  यह  भ्राइचर्य  की  बात  है  कि  हम  जमाजवादी  शासन  का  दम  भरते  हुए  भी

 2ER  में  यह  स्पष्ट  रिज़वान  नहीं  दे  सकते  हैं  कि  हमारे  निक्षेपकों  की  राशि  सुरक्षित  रहेगी  ।  मेरा

 सुझाव  है  कि  कम  से  कम  ५००  रु०  जमा  करने  वालों  को  यह  प्रश्वास  दिया  जाय  कि  उसकी  afar

 सुरक्षित  रहेगी  ।

 जहां  तक  विलम्ब  शोध  काल  प्रदान  करने  का  प्रश्न  है  यह  उपबन्ध  नहीं  क्योंकि

 इससे  बैंक  की  साख  के  ऊपर  प्रभाव  होगा  कौर  यदि  एक  बार  किसी  बैंक  की  साख  उठ  जाती  है  तो

 उसकी  साख  बनना  बहुत  कठिन  होता  है  ।  बैंक  की  स्थिति  सुधारने  के  लिये  कुछ  कौर

 वैकल्पिक  कार्यवाही  की  जाय

 में  छोटे  छोटे  बैंकों  को  एकीकृत  करने  वाले  उपबन्ध  का  समर्थन  करता  यह  बहुत  प्रगति  बात

 है  कि  वे  छोटे  छोटे  बेक  जो  aes  काम  नहीं  कर  रहे  हैं  उनका  एक  पुंज  बना  दिया  जाय  ।  इससे

 उनका  काम  सुचारु  रूप  से  चल  सकेगा  |

 जगन्नाथ राव  पीठासीन  हुए

 श्री  रामकृष्ण  गुप्त  (  महेन्द्रगढ़  )  :  सभापति  इस  में  कोई  शक  नहीं  है  जैसा  कि  मेरे

 से  पहले  बोलने  वाले  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  इस  श्रमेंडिग  बिल  की  बहुत  ज्यादा  जरूरत  थी  प्लोर

 यह  सही  दिशा  में  कदम  बढ़ाया  गया  है  |  श्रभी  पिछले  दिनों  जो  दो  बक  फेल  हुए  हैं  उन  के  तजुर्बे

 की
 रोशनी  में  जो  हमारा  मौजूदा  बैंकिग  कम्पनीज  ऐक्ट  है  उस  को  एमेंड  किया  जा  रहा  है  |

 म  इस  के  बारे  में  तीन  तजवीज़  हाउस  के  सामने  रखना  चाहता  हूं  ।  सब  से  पहले  मैं  हाउस

 का  ध्यान  ६  का  जो  सब  ५  है  उसकी  तरफ़  दिलाना  चाहता  हूं  ।  इसमें  बैंकों  के  नये

 श्रॉफ़  डाइरेक्टर्स  के  मुक़र्रर  करने  के  बारे  में  दिया  गया  है  ।

 इसके  साथ  साथ  ७  उस  में  इस  के  बारे  में  यह  कहा  गया  है  कि  जो  पुराने  बैंक

 उन  के  जो  मैम्बर्स  MS  डाइरेक्टर  को  जहां  तक  मुक़र्रर  करने  का  सवाल  है  किसी

 मेम्बर  के  बारे  में  कुछ  इख्तलाफ  हो  या  उसके  काम  के  बारे  में  कुछ  शिकायत  हो  तो  हाईकोर्ट

 में  उस  के  मुताल्लिक  दरख्वास्त  दी  जायगी  ।  wa मैं  इसके  खिलाफ  नहीं  हूं  कि  जो  पुराने  डाइरेक्ट सं

 भेजी  में
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 रामकृष्ण  गुप्त

 हैं  उनको  मुकर्रर  न  किया  जाय  लेकिन  इन  दोनों  कलाम  को  साथ  साथ  देखा  जाय  तो  ऐसा  पता

 लगता है  कि  उनको  जरूर  मुक़र्रर  किया  इसके  मुताल्लिक  मैँ  fas  यह  कहूंगा  कि  जिसके

 बारे  में  जांच  पड़ताल  हो  चुकी  है  भ्र ौर  अगर  उस  के  खिलाफ  कोई  चीज  है  तो  फिर  उस  को  मुक़र्रर

 नहीं  किया  जायगा  ।  इस  बारे  में  मेरी  fers  इतनी  ही  तजवीज़  है  कि  मुक़र्रर  करने  से  पहले  उनके

 कंडक्ट  के  बारे  में  भ्रच्छे  तरीके  से  जांच  पड़ताल  एग्जामिनेशन  कर  लिया  जाय  क्योंकि  श्राज

 हमारे  सामने  यह  एक  बड़ा  सवाल  है  ।  प्रभी  मेरे रे  वक्ताओं  ने  भी  इस  बात  का  जिक्र  किया

 कि  art  जब  कोई  बैक  फेल  होता  है  तो  जो  रुपया  उसमें  पब्लिक  HT  जमा  था  वह  कहां  गया

 उसके  लिए  कौन  जिम्मेदार  इसकी  इनक्वायरी  की  सब  से  ज्यादा  जरूरत  है  ।  इस  वास्ते  मेरी

 अपील  है  कि  इस  सेक्शन  को  इस  ढंग  से  एमेंड  जाय  ताकि  जो  भी  डाइरेक्टर मुक़र्रर  किया

 जाय  wrt  ag  पिछले  बैंक  का  हो  तो  जब  तक  कि  उसके  कंडक्ट  के  बारे  में  कौर  उस  बैंक  के  फेल

 होने  में  उसका  कितना  हाथ  है  इस  तमाम  मामले  पर  इन्क्वायरी  तहकीकात  न  हो  जाय  उसको

 हरगिज  भी  arte  न  किया  जाय  वर्ना  बैंक  का  इंतजाम  दुरुस्त  न  हो  सकेगा |

 दूसरी  बात  जो  कि  में  इस  बारे  में  कहना  चाहता  हुं  वह  यह  है  कि  जहां  तक  इस  श्रमेंडिग  बिल

 का  यह  मकसद  है  कि  बैंक  डिपाजिट  को  १००  रुपये  की  जगह  पर  २४५०  रुपये  का  मिनिमम  पेमेंट

 बैंक  के  फेल  हो  जाने  पर  दिया  जायगा  वह  स्वागत  योग्य  कदम  है  कौर  मैं  भी  इसकी  ताईद  करता

 हूं  लेकिन  जैसा  कि  मेरे  न्य  माननीय  मित्रों  ने  भी  कहा  है  कि
 ग्राम  जो  मौजदा  हालात  हैं  धारा  जैसे

 चीज़ों  के  दाम  बढ़ते  जा  रहे  हैं  तो  इस  मंहगाई  के  जमाने  में  यह  २५०  रुपये  की  रिलीफ  काफी

 नहीं  रहेगी  are  मेरी  वित्त  मंत्री  महोदय  से  पुरजोर  भ्रमित  है  कि  वह  इस  २५०  रुपये की  लिमिट  को

 बढ़ा  कर  कम  से  कम  ४००  रुपये  कर  दें  |

 तीसरी  तजवीज  जो  मैं  हाउस  के  सामने  रखना  चाहता  हूं  वह  यह  है  श्र  जैसा  कि  कुछ

 मेरे  दोस्तों  ने  भ्रमेंडमेंट्स  भी  पेश  किये  हैं  में  हाउस  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  उन  दो  भ्रमेंडमेंट्स

 की  तरफ  दिलाना  चाहता  हूं  जो  कि  श्री  नथवानी  भ्र  श्री  मुरारका  ने  पेश  किये  जहां  तक

 ६  के  भ्रमेंडमेंट  का  ताल्लुक  मैं  इस  के  सख्त  खिलाफ़  क्योंकि  मेरी  समझ  में  बात

 नहीं  ae  ।  मै  तो  इस  का  मतलब  यह  समझता  हूं  कि  जरगर  इस  अमेंडमेंट  को  एक्सेप्ट  किया

 तो  उसका  यह  रिज़ल्ट  होगा  कि  जिस  मकसद  के  लिए  यह  बिल  पेश  किया  गया  वहू  बिल्कुल

 ख़त्म हो  जायगा  ।  इस  बिल  को  इस  लिए  पेश  किया  गया  है  कि  मौजूदा  प्रोसीड्यर  को  सिम्पलीफाई

 किया  उस  को  सिम्पल  बनाया  जाये  |  अगर  इस  किस्म  की  को  मन्जूर  कर  लिया

 जाता  तो  इस  बिल  का  जो  वाहिद  मकसद  वह  खत्म  हो  जायगा  |

 प्री
 :

 माननीय  सदस्य  हमारे  संशोधन  संख्या  १६  १७  को
 एक  साथ

 पढ़ें  तो  पता  लगेगा  कि  हम  कोई  परिवर्तन  नहीं  कर  रहे  हमने  सीटें  यह  कहा  है  कि  केन्द्रीय

 सरकार  को  किसी  न्यायालय  में  विचाराधीन  कार्यवाही  को  रोकने  का  शभ्रधिकार  नहीं  होना  चाहिये  |

 श्री  रामकृष्ण  गुप्त
 :

 जहां  तक  इस  श्रमेंडमेंट  का  ताल्लुक  है  उस  से  हमारा  प्रोसीड्यर
 पौर

 ज्यादा
 एलैबोरेट  हो  जायगा  शर  उस  में  काफ़ी  देरी  लगेगी

 ।
 बहुत  से  ऐसे  केसिज  भी  जिन

 में

 क्विक  एंड  इम्मीजिएट एक्शन  लेना  पड़ेगा  इस  झमेंडमेंट  का  उन  पर  भी  असर  पड़ेगा
 ।  इसीलिए

 मं  ने  यह  बात  हाउस  के  सामने
 रखी  Z|

 faa  wit  में
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 हमारी  जो  बैंकिग  इंडस्ट्री  हमारा  जो  मौजूदा  बैंकिग  सिस्टम  उस  की  बड़ी  अहमियत  है  |

 चाहता  हूं  कि  इस  एम्पायर  सिस्टम  की  धारो  इन्क्वायरी  क्योंकि  जिस
 जमाने

 में  हम  गुज़र रहे

 उस  में  पब्लिक  स  क्टर  बढ़ता  जा  रहा  है  हमारी  थ्  फ़ाइव  यानी  प्लान  के  लिए  काफ़ी  से

 ज्यादा  रिसोर्सिज की  ज़रूरत  है  ।  इसलिए  हमें  ara  यह  देखना  पड़ेगा  कि  हमारे  मौजूदा  बैंकिंग

 सिस्टम  में  क्या  डिफेंस  हैं
 ।

 इसलिए  यह  ज़रूरी  है  कि
 इस

 मामले  पर  पूरा  विचार  किया  जाये
 और  इस  बारे  में  एक  काम्प्रीहैंसिव  बिल  हाउस  के  सामने  रखा  जाये  |  पिछले  दिनों  भी  इस  एक्ट

 को  ats  करने  के  लिए  एक  बिल  पेदा  किया  गया  था  ।  हमारा  यह  सिस्टम  बन  गया  है  कि  जब  कोई

 डिफीकल्टी  तराती  उस  वक्त  एक्ट  को  भ्रमेंड  किया  जाता  है  कौर  इस  तरह  एक्ट  को  बार  बार

 ate  किया  जाता  है  ।  उस  से  हमारा  मकसद  हल  नहीं  होता  है  ।  इसलिए  मेरी  atta  है  कि  एक

 ऐसा  बैंकिंग  इन्क्वायरी  कमीशन  मुकर्रर  किया  जो  तमाम  देश  का  दौरा  करे  ।  बड़े  बड़े

 बैकों  पर  किन  का  कंट्रोल  उन  में  पब्लिक  का  कैपिटल  कितना  जो  लोग  उस  पर  कब्ज्ञा किये  हुए

 हैं--बोझ  arn  उन  का  उस  में  कितना  हिस्सा  इस  तमाम  मामले  की  इन्क्वायरी

 करने  की  बहुत  ज्यादा  ज़रूरत  ताकि  बेकिंग  सिस्टम  के  उन  गैसों  को  दूर  किया  जा  जो

 यहां  सोशलिस्टिक tet  प्राण  सोसायटी को  कायम  करने  के  हमारे  मकसद  के  श्रगेन्स्ट श्र  कान्ट रे री

 प्रौर  इस  सिस्टम  को  ज्यादा  इफेक्टिव  शर  मुफ़ीद  बनाया  जा  सके  ।

 मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  इस  तजवीज़  को  ज़रूर  स्वीकार  कर  लिया  जायगा  कौर  एक  ऐसा

 कमीशन  मुक़र्रर  किया  जो  हमारे  तमाम  बैंकिंग  सिस्टम  की  इन्क्वायरी  करे  उस  के

 डिफ़ेक्ट्स  को  हमारे  सामने  रखे  भ्र  हम  यह  जान  सकें  कि  किस  तरीके  से  बैंक्स  के  ज़रिये

 अर्नेस्ट  होती  बेकस  के  फेल  होने  के  कया  कारण  हैं  ।  पिछले  दिनों  हाउस  में  भी  यह  सवाल उठा

 था  we  माननीय  मंत्री  जी  ने  भी  यह  कहा  था  कि  जहां  तक  पंजाब  नेशनल  बैंक  की  मौजूदा

 नेंशियल  पोज़ीशन का  सवाल  वह  साउंड है  ।  में  मानता  हूं  कि  ag  बिल्कुल  दुरुस्त  बात

 लेकिन  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  दिल्ली  में  ही  तमाम  देश  के  मुख्तलिफ़  हिस्सों में  जो  इतना

 ज्यादा  रुपया  बैंक  से  विदा  किया  उस  का  क्या  कारण  था  ।  इसलिए  में  समझता  हूं  कि  इन

 तमाम  तस्वीरों  पर  विचार  करने  का  एक  ही  बाहिद  तरीका  है  कि  एक  ऐसा  कमीशन

 किया  जो  तमाम  बैंकिंग  सिस्टम  को  रीव्यू  स्टडी  करे  भौर  अपनी  रिपोर्ट  इस  पालिमेंट

 के  सामने पेश  करे

 श्री  सणियंगाडन  )
 :

 में  इस  विधेयक का  समर्थन  करता  हूं  विधेयक  का  उद्देश्य

 यह  है  कि  जनता  का  विश्वास  जो  कि  पलाई  सेन्ट्रल  बैंक  के  बन्द  होने  के  कारण  बैंकिंग  उद्योग  से

 ही  उठ  गया  है  वह  Ga:  प्रतिष्ठित  हो  जाय  ।

 में  संशोधन  संख्या
 शर  १०  का  समर्थन  करता  हूं  इनका  गोरा  यह  है  कि  सहकारी

 संस्थाओं  श्र  छोटे  बैंकों  को  प्राथमिकता प्राप्त  ऋणदाताओं की  श्रेणी  में  रखा  जाय  |  केवल

 २५०  रुपये  देने  से  जनता  का  बैंकों  में  पुनः  विकास  कायम  नहीं  रह  सकता  है  ।  इसका यह  फ़ल

 होगा  कि  जिनकी  कम  राशि  है  उन्हें  तो  पुरा  धन  वापस  मिल  जायेगा  ate  जिनका  शरीक  रुपया  है

 उन्हें  उतना  ही  ate  नुकसान  होगा  |  हमें इस  बात  का  प्रयत्न  करना  चाहिये  कि  जनता  का

 विश्वास  भझ्रनुसूचित  बैंकों  में  कायम  रह  सके  ।

 पलाई  सेन्ट्रल  बैंक  के  ऋणदाताओं  शर  निवेशकों  ने  अपनी  बैठकों  में  इस  बैंक  के  पुर्ननिर्माण

 सम्बन्धी  कई  सुझाव  दिये  सरकार  को  चाहिये  कि  वह  इन  सुझावों  पर  गम्भीरता  से  विचार

 इस  बात  का  प्रयत्त  करे  कि  बैंक  को  पुनः  पप ने पैर  पर  खड़े  होने  का  मौका  दिया  जाय
 |

 जो  भी
 अधिकारी  या  व्यवस्थापक  बैंक  के  कारोबार  को  ठप्प  करने  या  उसे  झ्राघात  पहुंचाने

 जिम्मेदार  हो  उसको  कड़ी  सजा  दी  जाय  ।

 मूल  tas  में
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 मणि यं गाडन

 श्री  नारायणन्  कुट्टी  ने  इस  मौके  से  लाभ  उठा  कर  चलाई  बैंक  के  भारत

 रक्षित  बैंक  तथा  भारत  सरकार  की  खूब  भ्रालोचना
 की

 है
 ।

 निसंदेह  भारत  रक्षित  बैंक  का  निर्णय

 किसी  किसी  मामले  में  गलत  हो  सकता  है  यह  कहना  कि  वह  aa  गलत  भ्रनुचित

 इसी  प्रकार  उन्होंने  केरल  की  पुलिस  पर  भी  आरोप  लगाये  हैं  ।  मेरे  विचार  से  यह  ठीक

 नहीं  है  ।  वस्तुतः  केरल  में  जो  स्थिति  उत्पन्न  हुई  है  उसका  निष्पक्षता  से  अध्ययन  करना  चाहिये

 तथा  तदनुसार  उसका  उपचार  किया  जाय
 ।

 वस्तुतः  सरकार  का  यह  प्रयत्न  होना  चाहिये  कि

 यथासंभव  बैंकों  को  ठप्प  न  होने  दिया  बैंकों  पर  जनता  का  विश्वास  बनाये  रखा  जाय  ॥

 pot  मोरारजी  देसाई  में  उन  सभी  सदस्यों  का  धन्यवाद  करता  हुं  जिन्होंने  समष्टि रूप  से

 इस  विधेयक  का  समर्थन  किया  है  ।  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  मुझे  कौर  व्यापक  विधेयक  प्रस्तुत

 करना  चाहिये  था  ताकि  न  केवल  वर्तमान  झाकस्मिकताओओं  की  ही  पूर्ति  हो  जाती  बल्कि  भविष्य  की

 arate की  भी  पूर्ति  हो  जाती  ।  प्रगतिशील  देश  एवं  प्रगतिशील  अर्थव्यवस्था  के  युग  में

 भविष्य  में  क्या  झाकस्मिकताएं  हो  सकती  हैं  इसका  ्य  लगाना  बड़ा  कठिन  है  ।  सरकार

 समयानुकूल  भ्र धि कार  ही  aaa  हाथ  में  लेना  चाहती  है
 ।

 हम  आगे  खाने  वाले  समय  के  लिये  सभी

 atta  wat  हाथ  में  लेना  नहीं  चाहते  |  क्योंकि  ऐसा  करने  से  तो  एक  विभिन्न  प्रकार  का

 समाज  बन  जायेगा  ।  इसलिये  हम  सभी  के  सामने  तभी  कराते  हैं  जब  कि  हमें  आवश्यकता

 होती है  ।

 जैसा  कि  सुझाव  दिया  गया  है  कि  यदि  में  art  की  स्थिति  की  सभी  बातों  का  विश्लेषण

 करूं  सभा  के  सामने  हराकर  पुलिस  अधिकारों  की  मांग  करूं  तो  ऐसी  स्थिति  में  मेरा  विचार

 है  कि  इस  समय  हम  विधेयक  पर  विचार  करना  मेरे  लिये  सम्भव  नहीं  है  ।  फिर  उन  सब  बातों  पर

 विचार  करने  में  बहुत  समय  लगेगा  कौर  वे  इतनी  महत्वपूर्ण  नहीं  हैं  कि  उन  पर  इसी  समय

 ही  विचार किया  जाये  ।  भ्रौर  विधेयक  पर  विचार  करने  में  देरी  की  जाये  ।  यह  आवश्यक

 था  कि  सभा  ने  बैंक  के  दिवालियेपन  के  बारे  में  सरकार  द्वारा  की  गई कार्यवाहियों का

 ही  न  केवल  समर्थन  करना  चाहिये  बल्कि  भविष्य  की  स्थिति  के  बारे  में  भी  समर्थन  करना  चाहिये

 ताकि  ऐसी  स्थिति  फिर  उत्पन्न  न  इस  संशोधन  विधेयक  का  यही  मुख्य  उद्देश्य  है  ।  हमें

 केवल  यह  विचार  करना  है  कि  क्या  इस  उद्देश्य  की  पूर्ति  हो  गई  भ्रमणा  नहीं  ।  मेरा  विचार  है  कि

 इस  उद्देश्य  का  प्रयोजन  इस  विधेयक  से  पुरा  हो  गया  है
 |

 धि  सुन्नत  )
 :

 राज्य  सभा  में  बताया  था  कि  रिज  बैक  के  निरीक्षक

 द्वारा  पलाई  बैक  के  २८९  खातों  की  जांच  की  गई  थी  ।  कौर  उन  में  से  अधिकतर  या  तो  ऐसे  थे

 जिनका  वसूल  होना  सम्भव  नहीं  था  भ्रमणा  afr  गड़बड़  वाले  थे
 ।

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं

 कि  क्या  ford  बैंक  को  ऐसे  मामलों  का  निपटारा  करने  का  अधिकार  अब  भी  है  क्या  वह

 अपराधियों को  दंड  दे  सकते  हैं  ?

 श्री  मोरारजी  देसाई
 :

 ford  बेक  को  तो  नहीं  दिवालियों  को  अवद्य  ऐसा

 कार ह  ।

 में  पहले भी  बता  चुका  gate  wa  भी  कहता  हूं  कि  सरकार  निश्चय ही  उन  लोगों  का

 पीछा  करेगी  जिनका  विधि  के  aver  पीछा  करना  जरूरी  भी  है  यह  एक  बात  है  कि  कुछ

 लोगों  ने  यह  गड़बड़  की  कौर  उन  व्यक्तियों  को  विधि  की  पकड़  में  लाना  दूसरी  बात  है  ।

 वे  विधि की  पकड़  से  बाहर  हो  गये  तो  सरकार  कुछ  नहीं  कर  सकती  ।  लेकिन  सरकार  उन  सभी

 मूल  suet में
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 उपायों  एवं  तरीकों  को  श्रपनायेगी  जिनके  द्वारा  सरकार  उन  लोगों  को  पकड़ में  ला  सके  सरकार

 ऐसा  करेगी  भी  ।  में  नहीं  समझता  कि  सरकार को  भले  ही  कितने  अधिकार  दिये
 जाये  तो

 इस  उद्देश्य

 की  पूति  हो  सकेगी  |  मेरा  विचार  है  कि  यह  कार्य  उस  समय  तक  नहीं  हो  सकता  जब  तक  कि

 हम  सारी  व्यवस्था  में  परिवर्तन  न  करें  कौर  यह  न  कहें  कि  वित्त  मंत्री  अथवा  ध्वन्य  कोई  प्राधिकारी

 के  इस  मामले  से  परिचित  हो  जाने  के  बाद  उसे  अपनी  इच्छानुसार  इस  बारे  में  कायंवाही करने

 की  छूट है  ।  ऐसी  स्थिति  की  उपलब्धि
 इस  सरकार  के  समय  में  तो  सम्भव  नहीं  मैं  तो

 नहीं  समझता  कि  माननीय  सदस्य  मुझे  ऐसे  अधिकार  भी  देंगे  क्यों  कि  वह  जान  जायेंगे  कि  ऐसा

 करने  से  उन  अधिकारों  का  उपयोग  दूसरे  कार्यों  के  लिये  किया  जायगा  ।  मैं  ऐसे  अधिकार

 नहीं  लेना  चाहता  जिससे  कि  भविष्य  में  श्राप  लोग  मेरे  बारे  में  संदेह  करें  ।  इसलिये  विधेयक

 सीमित  बातों  को  लेकर  ही  प्रस्तुत  किया  जाता  है  ताकि  उन  उद्देश्यों  की  पूति  हो  जाय
 जो  कि

 सामान्य  हैं  ।

 इसी  दृष्टि  से  माननीय  सदस्य  ने  इस  विधेयक  को  प्रवर  समिति  को  सौंपना  भी  ठीक  नहीं

 समझा |  इनके  लिये  म॑  उन्हें  धन्यवाद देता  हूं  ।  यह  अच्छा है  कि  सरकार  को  जो  भी

 दिये  जायें  वे  एकमत  से  दिये  जायें  ताकि  वे  अधिक  प्रभावी  ढंग  से  लागू  किये  जा  सकें

 उसी  विचार  से  मुझे  बहुत  खुशी  है  कि  माननीय  सदस्य  ने  संशोधन  में  इस  प्रवर  समिति
 को  सौंपने  का  श्राप्रह  नहीं  किया ।  सामान्य  रूप  से  तो  में  चाहता  हूं  कि  ऐसे  विधेयक  प्रवर

 समिति  को  जायें  क्योंकि  बहुत  सी  बातों  की  देखभाल  हो  जाती  है  कौर  प्रवर  समिति  में  जाने  पर

 उनकी  जांच  भी  हो  जाती  है  ।  तथा  विधेयक  में  सुधार  भी  हो  जाता  है  ।  लेकिन  राज  इसके

 लिय  समय  नहीं  है  कौर  न  इस  बात  की  आवश्यकता  ही  है  कि  इस  प्रकार  के  विधेयकों  को  प्रवर

 समिति को  सौंपा  ही  जाये  ।  क्योंकि  इसके  उपबन्ध  बहुत  सरल  हैं  ।  यह  सच  है  कि  कोई  नये

 भ्र धि कार  नहीं  मांगे  जा  रहे  हैं  विंमान  सत्ताओं  को  बढ़ाने  की  ही  केवल  मांग  की  जा  रही  है  ।

 इसलिये  इसके  सिद्धान्तों  की  दुरू  से  ही  जांच  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  कौर  न  इसे  प्रवर

 समिति  को  भेजने की  ही  शझ्रावश्यकता है  ।

 यही  कारण  है  कि  हम  इस  स्थिति  में  प्रतीक  सत्ताओं  के  मांगने  वाला  विधेयक  प्रस्तुत  नहीं

 कर  we  मैं  नहीं  जानता कि  क्या  ऐसा  आवश्यक भी  है  ।  इस  बात की  फिर  आरम्भ से

 जांच  की  जायेगी  कि  हमें  किन  बातों  की  भ्रावश्यकता  है  ।  लेकिन  मैं  यह  नहीं  कह  सकता  कि

 भविष्य  में  यदि  आवश्यकता  हुई  तो  सरकार  इस  शभ्रधितियम  में  संशोधन  नहीं  कर  सकती  ।  मैं

 कह  चुका हं  कि  यह  उचित  नहीं  है  कि  हमें  सभी  ्राकस्मिकताझ्रों के  बारे  में  सोचना  चाहिये

 क्योंकि  ऐसा  करने  से  हो  सकता  है  कि  शायद  हम  ऐसी  स्थिति  पर  पहुंच  जायें  जिससे  कि  कौर

 भी  भ्रान्ति  उत्पन्न  इसलिये  यह  आवश्यक  है  कि  जिन  अधिकारों  की  आवश्यकता  है  वे

 अधिकार  सरकार  को  यह  सभा  दे  दे  ।

 इस  बात  पर  कुछ  सदस्यों  में  समझौता  हो  गया  था  कि  बचत  लेखाओं  वाले  व्यक्तियों को

 २४५०  wa  तक  दे  दिये  जायें  शर  यह  भी  सुझाव  दिया  गया  था  कि  दूसरे  खातेदारों  को  भी

 इतनी  ही  राशि  का  भुगतान  किया  जायें
 ।

 लेकिन  सवाल  यह  है  कि  बड़े  खातेदार  हमेशा  व्यक्ति

 नहीं  हुआ  संस्थाएं  भी  हुमा  करती  हैं
 ।

 कुछ  संस्थापकों  का  उल्लेख  किया  गया  था  कौर  यह

 सुझाव  दिया  गया  था  कि  सहकारी-संस्थाझ्ों को  पूरी  राशि  दी  जाये  ।  फिर  यह  सवाल  उठता  है  कि

 धर्मार्थ  संस्थाओं  को  भी  पूरी  राशि  क्यों न  दी  जाये  ।  उन  दूसरी  संस्थाओं को  भी  जो  कि

 सार्वजनिक  are  करती  हैं  उन्हें  भी  कयों
 न

 पुरी  राशि  दी  जाये
 ।

 इस  प्रकार  की  भ्र नेक ों  बातें  हैं
 ।
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 [  श्री  मोरारजी  देसाई

 इसलिये  हम  खातेदारों  में  कोई  मतभेद  नहीं  कर  सकते  ।  जब  हम  QXoRo  जमा  करने  वालों

 को  पूरी  राशि  लौटाने  का  प्रयत्न  कर
 रहे  हैं  तो  हमारा  उद्देश्य  यह  है  कि

 जिनके  पास  शरिक
 धन  नही ंहै  उनको  उनकी  पूरी  राशि  लौटा दी  जाये  ।  आस्तियो ंके  इकट्ठा हो  जाने  के  बाद

 दूसरे  लोगों  को  अ्रनुपातत: दे दिया जायेगा । दे  दिया  जायेगा  ।  हो  सकता  है  कि  आस्तियों  के  बारे  में  सुनिश्चयन

 हो  जाने  के  बाद  भी  उन्हें  धन  दिया  जा  सकता  है  ।  इसलिये  में  इस  पक्ष  में  नहीं  हूं  कि  यह  राशि

 RYKo  रूस  बढ़ाई  जाय े।

 प्यार  यह  छट  शर  दूसरे  खातेदारों को  भी  दी  गई  तो  बांटने  वाली  राशि  में  कमी  झा

 जायेगी  are  बहुत सी  संस्थाओं  शादी  को  धन  नहीं  मिल  सकेगा  ।  क्या  ऐसा भी  होना

 चाहिये इस  बात  पर  सभा  द्वारा  विचार  किया  जा  सकता  है  ।  इस  सुझाव  के  बारे  में  मेरा

 कोई दूर  मत  नहीं है  ।  जहां  तक  मेरी  राय  है  हमें  विधेयक  के  उपबन्धों को  इसी  रूप  में  मान

 लेना  चाहिये--यदि  हम  खुद  भ्र पनी  कठिनाइयां  नहीं  बढ़ाना  चाहते  |  छोटे-छोटे  खाते तो  बचत

 खातों  में  ही  हैं  ।  माननीय  सदस्य  का  सुझाव  था  कि  ५०००रु०  तक  जिनके  जमा  हैं  उनको  पुरी

 रकम  दी  जाये  लेकिन  म॑  नहीं  समझता  कि  ऐसा  कैसे  हो  सकता  है  ।  यदि  ऐसा  किया  जा  सकता

 तो  बैक को  बन्द  करने  की  कार्यवाही  करने  की  क्या  आवश्यकता थी  ।  प्रौढ़  भी  बहुत  से  प्रदान

 उठाये गये  हैं  ।  एक  दिन  यह  भी  उठाया  गया  है  कि  जनता  का  बैंकों  पर  से  विश्वास  उठ  जायेगा  |

 मेंने  मजबूर  होकर  यह  उत्तर  दिया  था  कि  सरकार  बैंक  में  जमा  की  गई  रकमों  की  कोई  गारंटी

 नहीं  लेती  ।  श्री  गुहा  ने  भी  यह  बात  मानी  है  कि  टेक्नीकल  दृष्टि  से  यह  बात  सही  है  ।  उनका

 कहना  है  कि  तात्विक  दृष्टि  से  यह  बात  सही  नहीं  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  कहना  यह  है  कि

 यदि  जनता  इस  गलतफहमी  में  थी  कि  उसके  धन  की  गारंटी  क्या  सरकार  ने  ले  ली  है  तो  फिर

 बैंक  में  धन  निकालने  वालों  का  तांता  क्यों  लगा  कौर  यदि  तांता  नਂ  लगता  तो  राज  बैंक  को  बन्द

 करने  की  ज़रूरत  ही  न  पड़ती  |  यह  कहना  ग़लत  है  कि  जनता  को  विश्वास  था  कि  उसके

 धन  की  गारंटी  सरकार  पर  है  बिना  आस्तियों  को  जाने  सरकार  कोई  गारंटी  कैसे  ले  सकती  है  ।

 सरकार  के  लिये  ऐसा  करना  सम्भव  नहीं  है  फिर  भी  हम  प्रयत्न  करेंगे  कि  बैंकों  का  प्रबन्ध  ठीक

 प्रकार  से  हो  कौर  कोई  गड़बड़ी  होने  पर  उचित  समय  पर  सरकार  कार्यवाही  भी  करेगी  ।  पिछले  कुछ

 समय में  लगभग  २६०  क  फेल  हो  चुके  हैं  उनके  बारे  में  कभी  किसी  ने  इतना  शोर  नहीं

 मचाया  जितना  कि  arr  पलाई  बैक  के  टूटने  के  सम्बन्ध  में  मचाया  जा  रहा  है  |

 शोध-विलम्ब-काल  सम्बन्धी  उपबन्ध  इसलिये  रखा  गया है  कि  बैंक  में  से  रुपया  निकालने  वालों

 का  जो  तांता  लगता  उस  «  बारे  में  कार्यवाही  की  जा  सके  |  शोध-विलम्ब-काल  की  wag  में  स्थिति

 का  ढ़ंग  से  अनुमान  कर  उस  में  सुधार  के  लिये  कार्यवाही  की  जा  सकती  बैंकों  के  विलय  का  उपबन्ध  भी

 स्थिति  को  सुधारने  की  दृष्टि  से  ही  रखा  बैंकों  को  मिलाने  की  योजना  तैयार  करने  से  पहले

 रिज  बैंक  संबंधित  बैंकों  से  परामर्श  कर  लेगा--लेकिन  हो  सकता  है  शोध-विलम्ब-काल  को

 घोषणा  करने  से  पहले  देव  बैंक  से  परामर्श  करना  संभव  न  हो  ।  देश  की  बैंकिंग  पद्धति  बिल्कुल

 ठोस है  शौर  जनता  को  उस  पर  पूर्ण  विश्वास  है  ।

 बल्कि 1९1  GUY >  ह्य
 बेकिंग  पद्धति  को  रि  मुक्त  कर  लेने  के  पश्चात्  सरकार  निक्षेप  बीमा  योजना  पर

 विचार  करेगी  ।
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 सरकार  यह  संशोधन  मान लेने  के  लिये  तयार  है  कि  रुपया  जमा  करने  वालों  को  २५०  रुपये

 अथवा  उन  के  खाते  में  जमा  राशि  के  ग्राम  भाग  का  दोनों  में  से  जो  भी  कम  बैठता  हो  भुगतान  कर  दिया

 जाय े।

 विधेयक  का  प्रयोजन  समापन  को  कार्यवाही  में  शी  करता  लाना  श्र  aaa  को  समाप्त

 करना  सरकार  विलम्ब  शर  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  उपाय  निकाल  लेंगी  |

 सभापति महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 ग्रीक  ting  समवाय  RvE  में  सप्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाये  |
 %}

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 गयी  सभापति  महोदय
 :

 प्रदान  यह  है

 खंड  २  विधेयक  का  ग्रेग  बने  पै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 खण्ड  २  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  I

 एन्ड  -धारा ४१
 के  स्थान

 पर  नई  धारायें  रखना )

 श्री  वॉरियर
 :  (frat)  :  मैं  अपने  संशोधन  संख्या  ३  तथा  ४  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 pat  नथवानी  :  मैं  अरपना  संशोधन  संख्या  १४  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 मं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ
 पंक्ति  ४३  के  निम्नलिखित  जोड़  दिया  जाये

 *(4)  If  a  claimant  fails  to  comply  with  the  notice  sent  to  him  under
 sub-section  (1),  his  claim  will  not  be  entitled  to  be  paid  under

 section  530  of  the  Companies  Act,  1956,  in  priority  to  all  other
 debts  but  shall  be  treated  as  an  ordinary  debt  due  by  the

 banking  company;  and  if  a  secured  creditor  fails  to  comply
 with  the  notice  sent  to  him  under  sub-section  (1)  the  official

 liquidator  shall  himself  value  the  security  and  such  valuation
 shall  be  binding  on  the

 ["(¥)  wae  एक  दावेदार--उपधारा  (१)  के  अधीन  भेजे  गये  नोटिस  का  पालन  नहीं

 तो  समवाय  FEXg  की  धारा  ५३०  के  म्रधीन  दूसरे  ऋणों की
 अ्रपेक्षा  वह  अपने  दावे  की  रकम  पाने  में  प्राथमिकता  पाने  का  अधिकारी  नहीं

 लेकिन  वह  दावा  बैंकिंग  समवाय  द्वारा  दिये  जाने  वाले  सामान्य  ऋण  की  भांति

 माता  और
 प्रेमी  प्रतिभूति  (१)  के  अधीन  भेजे

 गये
 नोटिस  का  पालन  नहीं  करता  तो  सरकारी  परिसमापक स्वयं  प्रत्याभूत  का

 मूल्यांकन  करेगा  झर  वह  मूल्यांकन  उस  ऋणदाता  को  मानना  पड़ेगा  पी

 pat  मोरारजी  देसाई  :  मैं  इस  संशोधन  को
 स्वी  कार  करता हूं  ।  लेकिन  श्री  वारियर  का  संशोधन

 स्वीकार  नहीं  करता  क्योंकि  इसे  स्वीकार  करने  से  सारे  मामले  में  देर  हो  जायेगी  |

 सभापति  महोदय  :  मैं  संशोधन  संख्या  ३  तथा  ४  सभा में  मतदान  के  लिये  रखता

 अंग्रेजी  में
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 सभापति  महोदय  हारा  संशोधन  संख्या  ३  कौर
 ४

 मतदान  के  लिये  रखे  गये  कौर  स्वीकृत  हुए  #

 महोदय  :

 पृष्ठ  २,  पंक्ति  ४३  के  बाद  निम्नलिखित  जोड़  frat  जाये

 “(4)  a  claimant  fails  to  comply  with  the  notice  sent  to  him  under
 sub-section  (1),  his  claim  will  not  be  entitled  to  be  paid  under
 section  530  of  the  Companies  Act,  1956,  in  priority  to  all  other
 debts  but  shall  be  treated  as  an  ordinary  debt  due  by  the

 banking  company;  and  if  a  secured  creditor  fails  to  comply  with
 the  notice  sent  to  him  under  sub-section  (1)  the  official  liqui-
 dator  chall  himself  value  the  security  and  such  valuation  shalb
 be  binding  on  the

 [  (४)  नगर  एक  दावेदार  (१)  के  झ्र धीन  भेजे  गये  नोटिस  का  पालन  नहीं

 करता तो  समवाय  ध्रघिनियम  EYE  की  घारा  ५३०  केਂ  अधीन  दूसरे  ऋणों की
 अपेक्षा  वह  अपने  दावे  की  रकम  पाने  में  प्राथमिकता  पाने  का  श्रधघिकारी  नहीं

 लेकिन वह  दावा  बैंकिंग  समवाय  द्वारा  दिये  जाने  वाले  सामान्य  ऋण  की  भांति

 माना  ate  are  प्रतिभूति  ऋणदाता  उपधारा  (१)  के  अधीन  भेजे

 गये  नोटिसਂ  का  पालन  नहीं  करता  तो  सरकारी  परिसमापक  स्वयं  प्रत्याभूति

 मूल्यांकन  करेगा  ग्रोवर  वह  मूल्यांकन  उस  ऋणदाता  को  मानना  पड़ेगा  ।”]

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 सभापति  महोदय  :  wet यह  है  :

 ३,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  रंग  बने  पीपी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 खण्ड  ३,  संबोधित रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया
 ।

 खंड  C—— (TR  ४३-क  के  स्थान  पर  नई  घारा  का  रखा

 श्री  मुरारका  :
 में  अपना  संशोधन  संख्या  १४  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 श्री  कौडियाल  मैं  झपना  संशोधन  संख्या

 ea  करता  हुं  ।

 शी  नारायणन  गुद्दी  मेनन  :  मैं  प्रिये  संशोधन  संख्या  ८,  €,  ११,  १२  कौर  १३  प्रस्तुत

 ह

 fot  पुन्नू  :
 मैँ  अपना  संशोधन  संख्या  १०  प्रस्तुत  करता हूं

 |

 सभापति  महोदय
 :

 ये  सभी  संशोधन  सभा
 के

 सामने  हैं
 ।

 peat
 क

 चलाई  बैंक  के  बारे  में  मैं  ने  कहा था  कि  छोटे  छोटे  बैंकों ने
 प्रिया

 सम्पूर्ण
 धन  इस

 क  में  रख  दिया  था  ।  कौर  अरब  वे  बिल्कुल  ही  समाप्त  हो  गये  हैं
 ।  इस  पर  वित्त  मंत्री  ने  कहा

 था  कि

 इन  छोटे  छोटे  बैंकों  का  श्रमिक  से  श्रमिक  ध्यान  दिया  जायेगा  ।  अच्छी  बात  यह  होगी  कि  रिजवी  बैंक

 इन  को  ऋण  दे  सकता  है  ।

 पल  अंग्रेजी  में
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 पहली  बात  इस  सिलसिले  में  यह  है  कि  इन  छोटे  बैकों  का  जो  रुपया  पलाई  बैंक  में
 था

 वह  इन  बैंकों

 की  आस्तियां  नहीं  थीਂ  बल्कि  खातेदारों  की  राशि  थी  जिस  पर  ये  बेक  खातेदारों
 को

 ब्याज  देते थे  ।

 लेकिन  अरब  are  रिजर्व  बैंक  ने  इन  बैंको ंको  ऋण  दिया तो  ये  छोटे  बैंक  कहां  से  यह  ब्याज  खातेदारों

 को  दे  पायेंगे  क्योंकि  उन्हें  तब  हरी  बैंक  को  भी  ब्याज  देना  पड़ेगा  ।  इसलिये  मेरो  निवेदन  है  कि  वित्त

 मंत्री  इन  बैंकों  के  बारे  में  भी  कुछ  ata  |

 pot  नारायणन कुट्टी  मेनन  :  मेरा  पहला  संशोधन  राशि  को  २५०  रु०  से  बढ़ा  कर  Yo  oFo

 करतें  के  बारे  में  है  ।  लेकिन  वित्त  मंत्री  बता  चु  हैं  कि  यह  संभव  नहीं  है  हालांकि  उन्हो ंने  इस  के  कारण

 कुछ  नहीं  बताये हैं  |  दूसरे  संशोधन  जो  सहकारी  संस्थाओं  के  बारे  में  हैं  उन  के  विषय  में  भी  उन  का

 कहना हैਂ  कि  यह  भी  संभव  नहीं है  ।

 मेरा  निवेदन  तो  यही  है  कि  भले  डी  वित्त  मंत्री  का  कारण  कुछ  भी  क्यों  न  हो  लेकिन  चलाई  बैंक

 के असफल  हो  जाने  से  सहकारी  संस्थानों  का  कार्य  ठप्प  हो  गया  है  |  इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  वित्त

 मंत्री  इस  बारे  में  प्रवीण  ही  कुछ  विचार  करें  क्योंकि  सहकारी  संस्थाओं  को  अन्य  दातव्य  संस्थापकों

 के  बराबर  नहीं  माना  जा  सकता  |  सरकार  को  चाहिये  कि  वह  मेरा  संशोधनਂ  स्वीकार  कर  ले  वर्ना

 इसਂ  का  प्रभाव  हजारों  लोगों  पर  पड़े  गा  ।  कौर  प्राचीन  ददा  बिगड़  जायेगी  |  इसलिये  इन  संस्थानों

 को  ग्राह्य  ही  कुछ  सहायता  दो  जानी  चाहिये  |

 fort  मुरारका
 :

 श्री  में  संशोधन  संख्या  १५  प्रस्तुत  करता हूं  :

 पृष्ठ  3,  पंक्ति  २३  तथा  २४

 per  cent.  of  the  balance  at  his  credit  subject  to  a  maximum
 of  two  hundred  and  fifty  rupeesਂ

 [sa  के  खाते  में  जमा  राशि  का  ५०  प्रतिशत  लेकिन  यह  राशि  २५०  रुपये  से  अधिक  न

 होगी  ।  weal  के  स्थान  पर  निम्न  रख  दिया  जाये

 sum  of  two  hundred  and  fifty  rupees  or  the  balance  at  the  credit
 which  ever  is  16557”

 रुपये  की  राशि  अथवा  उस  की  जमा  राशि  जो  भी  कम

 मेरे  संशोधन  का  उद्देश्य  यह  है  कि  सभी  खाते  दारों  को  समान  रूप  से  राशि  मिले  चाहे  उन  का  खाता

 बचत  खाता  हो  भ्रमणा  किसी  दूसरी  प्रकार  का  ।  यह  बात  दूसरी  है  कि  दूसरे  खातेदारों  को  बचत

 खाते  वालों  को  अपेक्षा  प्राथमिकता  बाद  में  मिले  ।  इस  विधेयक  में  यह  व्यवस्था  की  गई  है  जिंस  व्यक्ति

 के  चालू  खाते  में  अघिक  घन  है  तो  उसे  aires  प्रतीक  २५०र०  मिलेंगे  भ्र ौर  यदि  किसी  के  खाते  में

 कम रुपये  है  तो  उसे  उन  रुपयों  की  धी  रकम  मिल  जायेगी  ।  मेरे  विचार  से  यह  सिद्धान्त  ठीक  नहीं

 है  ।  मेरे  विचार से  चालू  खाते  वालों  का  airs  रुपया  ही  बैंक  में  होगा

 fart  मोरारजी  देसाई  :
 मैं

 श्री  मुरारका के  पं शो वन को  स्वीकार  करता  हूं  ।  लेकिन प्रौढ़  दूसरे

 संशोधनों  को  स्वीकार  नहीं  करता  ।

 सभापति  महोदय  :  मैं  संशोधन  १५  को  छोड़  कर  अन्य  सभी  संशोधनों  को  सभा  में

 दान  के  लिये  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 सभापति महोदय  द्वारा  संशोधन  मतदान  के  लिये  रखे  गये  प्रौढ़  स्वीकृत हुए
 |

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 सभापति  महोदय  :  wat  संशोधन  संख्या  १५  मतदान के  लिये  रखता  ।  प्रश्न  यह  है

 पीठ  ३,  पंक्ति  २३  तथा  २४

 per  cent.  of  the  balance  at  his  credit  subject  to  a  maximum
 of  two  hundred  and  fifty  rupees

 के  खाते  में  जमा  राशि  का  ५०  प्रतिशत  लेकिन  यह  राशि  २५०  रुपये  से

 प्रिक न  दादों के  स्थान  पर  निम्न रख  दिया उ

 ‘a  sum  of  two  hundred  and  fifty  rupees  or  the  balance  at  his  credit
 whichever  is  less

 रुपये  को  राशि  अथवा उस  की  जमा  जो  भी  कम

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 खंड  ४,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  पैपी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुश्न  |

 खण्ड  ४,  संबोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 सहोदय  खंड ५  के  बारे में  कोई  संशोधन नहीं  है  ;  प्रदान यह  है

 खंड  ५  विधेयक  का  at  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 खण्ड  ५  विधेयक  में  जोड़े  दिया  गया  |

 महोदय  :  हम  खंड  संख्या  ६  पर  विचार  करेंगे  ।

 श्री  नथवानी  में  अपने  संशोधन  संख्या  १६,  १७  १८  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 मेरे  संशोधन  संख्या  १६  कौर  १७  तो  शाब्दिक  संशोधन  हैं  ।  संशोधन  संख्या  १८  में  कहा  गया  है

 कि  बैंकिंग  के  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिये  कुछ  विभागीय  आदेश
 जारी  किये  जायें  ताकि  जनता

 को  बैंकों  के  काम  के  बारे  में  जानकारी  हो  |

 श्री  मुरारजी  देसाई  :  एसे  विभागीय आदेश  मौजूदा  हैं
 ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 खंड  ६  विधेयक  का  at  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 |

 खण्ड  ६  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  ७  से  १०  विधेयक  में  जोड़  दिये  गय  ।

 खण्ड  १,  श्रघिनियमन  सुत्र  रोक  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  |

 श्री  मोरारजी देसाई  :  में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 विधेयक  को  संशोधित  रूप  ttre  Itt
 जाये  10.0

 मूल  अंग्रेजी  में
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 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  ।

 श्री  प्रभात कार  )
 :

 पलाई  सैंट्रल  बैंक  के  बंद  होने  के  फलस्वरूप सरकार  को  जो  झटका

 लगा है  उस  के  कारण ही  रिजर्व  बैंक  को  यह  अधिकार  दिये  जा  रहे  हैं  कि  वहू  ठप्प  होने  वाले  बैंकों  की

 पुन  व्यवस्था
 प्रथम

 उसे  किसी  ora  बैंक  भ्रमणा  बेंकों  में  मिला  देने
 की

 योजनायें  तैयार  कर  सकें
 ।

 केसी  बैंक  के  विषय  में  एक  बार  शोध-विलम्ब-काल  की  कर  देने  के  बाद  एसी  स्थिति

 उत्पन्न हो  सकती  है  जिस  में  उस  बैंक को  किसी  wea  बैंक  अथवा  बैंकों  में  मिला  देना  अनिवार्य  हो  जाये  ।

 सरकार  को  इस  बात  का  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  शोध-विलम्ब-काल  कीं  घोषणा  समापन  की  झ्रोर

 जाने  की  एक  सीढ़ी  न  बन  जाये

 पश्चिमी बंगाल  के  पिछले  १०-१२  वर्षों
 से  दिवाला  निकल  गया  है  लेकिन  भागीदारों को

 भी  भुगतान  नहीं  किया  है  न  रुपया  जमा  करने  वालों  को  ही  कुछ  मिला है  ।  रुपया  जमा  करने  वालों  को

 भुगतान  करने  के  भ्रर्थोपायों  का  पता  लगाने  के  लिये  हमें  समापन  की  कार्यवाही  को  सरल  बना  देना

 चाहिये

 fat  सोराबजी देसाई  :  में  प्रा इव वासन  देता हूं  कि  अब  भविष्य  में  किसी  प्रकार  की  कोई

 अ्रनिद्चिता  नहीं  रहेगी  ।  भूतकाल  में  इस  सम्बन्ध  में  जो  कठिनाइयां  रही  हैं  उन  को  दूर  करने के  लिये

 पूरा  पूरा  प्रयत्न  किया  जायेगा  ।

 श्री  to  चं०  गृह  :  जिन  बैंकों  का  पिछले  सात  आठ  साल  में  दिवाला  निकल  गया  है  क्या  उन

 के  बारे  में  कुछ  हो  सकता  है  ।

 श्री
 मोरारजी

 देसाई  :  जिन  बैंकों  ने  कोई  लाभांश  नहीं  दिया  है  उन  के  बारे  में
 कुछ  किया

 जा
 सकता है  ॥

 fat  रामनाथन्  चेट्टियार
 :  क्या  भविष्य  में  सरकार  इन  बैंकों  में  पूरे दिन  काम  करने  वाले

 निदेशकों  नियुक्ति  करेगी
 ?

 fat  मो  जी  देसाई  :  इस  के  बारे  में  हमेशा  विचार  किया  जाता  है  ।  यही  बात  रिजर्व  बैंक

 करता  सभी  प्रकार  की  कार्यवाही  बैंक  द्वारा  की  जाती है  ।

 सभापति  महोदय
 :

 अरब  में
 प्रस्ताव

 को  सभा  में  मतदान के  लिये  प्रस्तुत  करूंगा  ।

 प्रशन  यह  है  :

 विधेयक  को  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 वााताणणनणााााण

 दिल्ली  प्राथमिकता  शिक्षा  विधेयक

 दिक्षा  मन्त्री  का०  ला०  :  मैं  प्रस्ताव  करता हूं
 :

 दिल्ली
 के

 संघ  राज्य  क्षेत्र  में  बच्चों के  लिये  निःशुल्क  तथा  श्रनिवाये  प्राथमिक  दिक्षा
 का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  विचार  किया

 जाय  12.0

 मूल  अंग्रेजी  में
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 का०  ला०

 सभा  में  संयुक्त  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  विचार  ae  होने  से  पूर्व  मैं  सभा  का  ध्यान

 विधेयक  में  संयुक्त  समिति  द्वारा  किये  गये  परिवर्तनों की  कौर  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 पृष्ठ
 ४

 पर  उपखंड  में  की  परिभाषा को  aa  सरल  eal  में  रख  दिया  गया

 उपखंड
 में

 | शिक्षा  की  परिभाषा  की  गई  है  ।  यह  व्यवस्था कर  दी  गई  है  कि
 प्राथमिक

 शिक्षा  का
 अभिप्राय

 उस  क्लास  या  स्टैण्डर्ड  तक  की  शिक्षा  से  होगा  जो  weal  क्लास

 था  स्टैण्ड  जैसाकि  निर्धारित  कर  दिया  चरागे नहीं  होगी  ।  इसी  प्रकार  eee की  भी

 कर  दी  गई  जो  वह  लड़का  प्रिया  लड़की  हो  सकता है  जो  ६  वर्ष  से  कम  तथा  १४  वर्ष

 से  जैसा  कि
 निर्धारित

 कर  दिया
 न  हो  संविधान  के  निदेशक  तत्वों के  अनुसार  १४

 वर्ष  तक
 की  जरायु  तक  निःशुल्क तथा  भश्रनिवार्य  दिक्षा दी  जाती  इसलिये  पहले ही  १४  वर्ष तक

 की
 ्य  की  सीमा  विधेयक  में  रखी  जा  रही  है  जिस  से  सरकार  को  बारबार  संसद  में  संशोधन  विधेयक

 प्रस्तुत न  करने  पड़ें  ।  आरम्भ में  हम  ने  ६  से  ११  वर्ष  के  बच्चों  की अनिवार्य  शिक्षा की  व्यवस्था  की

 परन्तु  हमारा  विचार  धीरे  धीरे  इस  सीमा  को  १४  वर्ष  तक  ले  जाने  का  है  ।

 हम  ने  खंड  ३  को  सारा  ही  बदल  दिया  है  |  उप  खंड  (१)  में  भ्र नि वाय दिक्षा  की  योजना  बनाने

 के  बारे  में  पहल  करने  का  भार  स्थानीय  अधिका  रियों  पर  डाला  है  ।  सभा  को  याद  होगा  कि  बहुत  से

 माननीय  सदस्यों  ने  कहा  था  कि  यदि  स्थानीय  प्राणी  कार  इस  विषय में  पहल  नहीं  करेंगे तो  बड़ी

 कठिनाइयां  खड़ी  हो  जायेंगी  |  इसीलिये  हम  ने  एक  निश्चित  उपबन्ध  किया  है  राज्य  सरकार  को  यह

 अधिकार दिये  हैं  कि  खंड  १७  के  ata  यदि  स्थानीय  प्राधिकार ऐसा  न  कर  पावे  तो  राज्य  सरकार

 स्वयं  योजना
 बनायें

 कौर  उस  को  लागू  करायें  ।  मैं  aa करता  हूं  कि  ऐसी  स्थिति  जायेगी  नहीं  ।

 क्यों
 कि

 स्थानीय  प्राधिकार  इस  विधेयक  के  उपबन्धों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  उत्तरदायी

 होंग  |

 इस  योजना  की  कार्यान्वित  के  लिये  सरकार  रुपया  देगी  ।  हम  यह  भी  श्रद्धा  करते  हैं  कि  स्थानीय

 प्राधिकार भी  इस  कार्यक्रम  को  बढ़ाने  के  लिये  कुछ  घन  इकट्ठा  करने  का  प्रयत्न  करेंगे  |

 खंड  ६  में  हमने  एक  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  किया  है  ।  मूल  विधेयक  में  हम  नें  यह  उपबन्ध  किया  था

 कि  अनिवार्य  शिक्षा  लाग  होने  के  तुरन्त  बाद  बच्चों की  सूची  बनाई  जायेगी  ।  श्री  यह  व्यवस्था  कर  दी

 गई  है  कि  निर्धारित  अवधि  के  बाद  इन  सूचियों  का  पुनरीक्षण  हुआ  करेगा
 |

 चूंकि  सूचियों में  समय  समय

 पर  परिवर्तन  होता  रहता  इसलिये  यह  उपबन्ध  आवश्यक  है
 |

 इस  में  हम  ने  नया  खंड  १२  जोड़ा  यह  खंड  एक  विवादास्पद  खण्ड  है  ।  इस  खंड  में  हम  ने

 कालिक  शिक्षा की  व्यवस्था  की  है  ।  सभा  को  याद  होगा  कि  कितने  ही  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  था  कि

 यदि  हम  इस  योजना  को  प्रभावोत्पादक  रूप  में  लागू  करना  चाहते  हैं  तो  देश
 की  सामाजिक प्रौढ़

 को  देखते  हुए  आवश्यक है  श्रश्नंकालिक शिक्षा  की  व्यवस्था  की  जाये
 ।

 एसा

 गया  है
 कि  देहात में  बहुत  से  बच्चे  परिवार  में  तथा  परिवार  से  अलग  उत्पादन  कार्यों  में  लगे  हुए  हैं

 ।

 कभी  कभी  वह  नौकरी  भी  कर  लेते  हैं  ।  यदि  हम  इन  बच्चों  को  एकाएक  इन  कार्यों  पर  से  हटा  लेंगे
 तो

 संभव  है  कि.माता  पिता  को  या  पुरे  परिवार  को  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  जाये
 |

 इसीलिये

 कालिक  शिक्षा  की  व्यवस्था  करना  झ्रावश्यक  समझा  गया  ।

 ऐसी  बात  नहीं  है  कि  हम  केवल  अ्रंशकालिक  शिक्षा  से  ही  संतुष्ट  हो  गये  हों  क्योंकि

 हमारा  लक्ष्य  सभी  बच्चों  के  लिये  पुरे  समय  की  शिक्षा  की  व्यवस्था  करना  है
 ।

 परन्तु  भ्रन्तरिम काल  में
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 यानी  जब  तक  हमारे  समाज  का  श्रमिक  ढ़ांचा  ठीक  नहीं  हो  जाता  है  तब  तक  यही  आवश्यक समझा

 गया  कि  थोड़ समय  के  लिये  यह्  व्यवस्था  रखी  जाये
 |

 बहुत  से  परिश्रमी  देशों  में  भी  जहां  अनिवार्य

 शिक्षा  लागू  की  गई
 पहले  श्रंशाकालिक  शिक्षा  की  व्यवस्था  रखी  गई  थी

 |
 यह  ठीक  है

 कि  इंगलैंड

 जैसे  देश  में  wa  शिक्षा  की  व्यवस्था  नहीं  परन्तु  जब  aired  शिक्षा  वहां  पर  भी

 लागू  की  गई  थी  वहां
 भी

 अंशकालिक  शिक्षा  की  व्यवस्था  रखी
 ng  थी  ।  में  समझता  हूं  कि  संयुक्त  समिति

 नें  विधेयक  में  उचित  व्यवस्था  ही  की  है  कौर  इस  से  योजना  को  स्वीकार  करने  में  जनता
 की

 श्रानाकानी

 समाप्त  हो  जायेंगी  ।

 खण्ड  १८  में
 इत  विधि

 का  उल्लंघन  करने  वालों  के  लिये  सजा  की  व्यवस्था  है
 ।

 मूल  विधेयक
 में

 व्यवस्था थी  कि  एक  व्यक्ति  चाहे  कितने ही
 बच्चों

 को  स्कूल  नहीं
 भेज  एक  में

 उस
 पर

 Yoo

 रुपये  Bahr  जुर्माना नहीं  हो  सकता  ।  परन्तु  संयुक्त  समिति  ने  कब  यह  व्यवस्था  रखी  है
 कि  प्रत्येक

 बच्चे  पर  एक  वर्ष  में  ५०  रुपये  से  भ्रमित  जुर्माना  नहीं  होगा  |  इस  उपबन्ध  से  सजा  सख्त कर  दी  गई

 है  ।

 भ्रमण  सभी  पत  हैं  कौर  प्रतीक  महत्वपूर्ण नहीं  हें  अब में  प्रतिवेदन के  श्रीमती

 ot  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं
 ।  एक  माननीय सदस्य  ने  खण्ड  १२  का  विरोध  किया है  ।  जैसा

 मैं  निवेदन कर  चुका  हूं  कि  कभी  बहुत  दिनों  तक  सामाजिक  तथा  श्रमिक  रूप  से
 असमर्थ

 बच्चों  के  लिये

 प्रंशकालिक  शिक्षा  आवश्यक  होगी  ।  मैं  ने  यह  भी  कहा  है  कि  इस  शिक्षा  का  रह  गलत  न  लगाया

 जायें  कि  सरकार  सामाजिक  तथा  श्रमिक  रूप  से  असमथ  बच्चो ंके  साथ  पक्षपात कर  रही  है  ।  सच  यह

 है  कि  सरकार  ऐसे  सभी  बच्चों  को  पूरे  समय  की  शिक्षा  देना  चाहती  है  खास  तौर  पर  इन  बच्चों को  जो

 पहले से  ही  सामाजिक  रूप से  श्रसम्थे  तथा  श्रमिक  रूप  से  पिछड़  हुए  हैं  ।  परन्तु  अ्रन्दकालीन

 की  कठिनाइयों के  कारण  श्रंदाकाजिक  दिक्षा  बहुत  प्रावइ्यक  है  ।  बड़ौदा  राज्य  में  जब  अनिवार्य  दिक्षा

 लाग  की  गई  थी  उस  समय  इस  की  महसूस  की  गई  थी  ।  में  बता  चका  हं  कि  पश्चिमी  देशों

 में  भी  इस  प्रकार  की  कठिनाई  चकी  है  ।  यद्यपि  इंगलेंड में में  १८७०  में  झगड़वाये  दिक्षा  लाग  हो

 चकी  थी  परन्तु  "E26  तक  अंशकालिक  शिक्षा  लागू  रही  ।

 खाने  मानवीय  सदस्यों  ने  स्कूलों  में  अथवा  मध्या  ह  लेखन  सामग्री

 तथा  वर्दी  शादी  की  सुविधायें  देने  के  बारे  में  कहा  है  ।  में  उन  की  बातों  से  सहमत  सभी  जानते हैं  कि

 अधिकांश  बच्चों  को  इन  सुविधाओं  की  जरूरत  है  |  बहुत  से  बच्चों  को  भरपेट  खाना  या  दरार  ढकने  के

 लिये  पूरी  तरह  कपड़ा  भी  नहीं  मिलता  |  पठन  सामग्री सभी  कुछ  चाहिये  |  जब

 तक  हम  इन  चीजों
 की  व्यवस्था  नहीं  करते  तब  तक  यह  योजना  प्रभावोत्पादक  नहीं  होगी  ।

 परन्तु  रन  यह  है  कि  क्या  विधेयक में  ही  हम  इसे  झ्र नि वाय बना  सकते  हैं  ।  इस  विषय  पर

 संयुक्त  समिति  में  पूरी  तरह  विचार  किया  गया  था  ak  यद्यपि  हमने  विधेयक  में  इसकी

 व्यवस्था कर  दी  है  ate  नियमों  में भी  इसका  वि  तत  उपबंध  कर  दिया  फिर  भी

 हम  उपबन्धों को  भ्रनिवायं  नहीं  बना  सकते  ।  में  wae  करता हूं  कि  इस  संबंध में  हमें  समाज

 का  पूरा  सहयोग  मिलेगा  इसमें  समाज  तथा  स्थानीय  संस्थायें  अपना  पुरा  योग  देंगी  ।

 बहुत  से  राज्यों  में  ऐसी  व्यवस्था  कर  भी  दी  गई  है  ।  उदाहरण के  मद्रास  राज्य  में  sad

 बच्चों  को  मुफ्त  मध्याह्न  भोजन  देने  की  योजना  हाल  ही  में  शुरू  की  गई  है  शौर  उनको  इस  काम

 में  जनता  तथा  स्थानीय  स्थान  का  सहयोग  मिल  रहा  है  ।  केन्द्रीय सरकार  भी  सहायता

 दे  रही  मं  आशा  करता  हूं  कि  इसे  बिना  भ्रनिवायं  बनाये  ही  जहां  जहां  यह  योजना  लागू  होगी

 वहां  यह  प्रबन्ध  कर  दिया  जायगा  ।

 1115  (Ai)
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 श्री  चूचक  न  नाथ  :  क्या  किसी  राज्य  में  ऐसा  हुआ  है  ।

 का०  ला०  श्रीमाली  :  केरल  श्र  मंसूर में  ऐसा  हो  रहा है  ।  दिल्ली  में

 हम  दूध  मुफ्त
 दे  र

 हैं
 ।

 tat  बैरियर
 :

 कौर  मध्याह्न  भोजन ?

 का०  ला०  श्रीमाली  :  दिल्ली  में  दूध  वितरण  योजना  है  ;  दूध  में  प्रघिकपोषक  तत्व

 होते  हैं  तथा  मंहगा  भी  होता है  ।  हमको  बाहर  से  सहायता  मिल  गई  थी  इसलिए  दिल्ली में  हम

 दूघ  बांट  यदि  हम  वास्तव  में  चाहते  हैं  कि  मध्याह्न  पाठ्य  शादी  की  व्यवस्था

 हो  तो  इसके  लिये  समाज  को  सहायता  करनी  उससे  अपील  करनी  होगी  कौर  में  समझता  हूं

 कि  समाज  श्रव्य  सहायता  देगा  |

 एक  माननीय  सदस्य  ने  गैर  सरकारी  प्राइमरी  स्कूलों  को  जारी  रखने  पर  आपत्ति  की  है  ।

 मैं  नहीं  समझता कि  माननीय  सदस्य  इस  प्रकार  की  श्रापत्ति  क्यों  करते  हैं  ।  जितनी  गैर  सरकारी
 संस्था  इस  काम  में  सरकार  की  सहायता  करेंगी  उतना  ही  सरकार  पर  कम  भार  पड़ेगा  ।  इसलिए

 हमारी  नीति  तो  ग़ैर  सरकारी  संस्थानों  को  स्कूल  स्थापित  करने  के  लिये  प्रोत्साहित  करने  होनी

 संविधान  के  अन्तर्गत  भी  लोगों  को  अपने  प्राइवेट  स्कूल  खोलने  का  अधिकार  है  ।  हम  यह

 अधिकार किस  प्रकार  छीन  सकते हैं  ।  इसलिए  माननीय  सदस्यों  को  समझना  चाहिए  कि  हम  गैर

 सरकारी  प्राइमरी  स्कूल  खोलने  पर  किस  प्रकार  झ्रापत्ति  कर  सकते  हैं  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  विर्मा  टिप्पण  में  स्थानीय  संस्थानों  को  श्रनिवायं  शिक्षा  लागू  करने

 का  काम  सौंपने  के  में ्रापत्ति  मेरा  इसके  बारे  में  भी  यही  कहना  है  कि  यदि  हम  चाहते

 हैं  कि  भ्रनिवायं  शिक्षा  की  योजना  प्रभ:वो,पादी  हो  तो  उसके  साथ  जनता  को  अवश्य  मिलाना  होगा  ।

 इसलिये  भ्र नि वाय  शिक्षा  को  कार्यान्वित  करने  का  काम  स्थानीय  संस्थापकों  को  सौंपना  ठीक  ही  है  ।

 यहं  व्यवस्था  कर  दी  गई  है  कि  जहां  कहीं  स्थानीय  संस्थायें  अपनी  कत्तव्य  पूरी  तरह

 से  पूरे  न  कर  पायें  वहां  राज्य  सरकारे  हस्तक्षेप  कर  सकती  हैं  ।  बच्चों  के  हितों  की  पूरी  तरह से

 रक्षा की  नजारा  ॥

 एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  जब  तक  सरकार  पर्याप्त  वित्तीय  सहायता  नहीं  देंगी  इस

 विधेयक  की  कार्यान्वित सफलता  से  नहीं  होगी  ।  इसके  बारे  में  भी  बता  चुका  हं  कि  सरकार

 संविधान  के  निदेशक  तत्वों  को  लागू  करने  के  लिये  उत्सुक  है  ah  इंस  विधेयक  के  उपबन्धों  को

 लाग  कराने  के  लिए  सभी  प्रकार  की  वित्तीय  सहायता  स्थानीय  seat  को  देगी  ।  हमने  सभी

 प्रकार  की  तैयारी  कर  लीं  है  ।  सभी  नियम  बना  लिए  गए  हैं  ।  योजना  बना  ली  गई  है

 जैसे  ही  विधेयक  को  पारित  कर  देगी  त्र  से  हीਂ  दिल्ली  में  निःशुल्क  अनिवार्य  दिक्षा  area  होਂ

 जायगी  ।

 श्री  नल दुर्ग कर  ( StATaTaTe)  :  मेरा  एक  औचित्य  प्रदान हैं  ।

 होगी  ।

 ए ee  एगाएिाध

 मूल  अग्रेजी  में
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 श्री  £..* हू५  म०  तारिक  तथा  :  जनाब  चेयरमैन  मेंने  इस  एवान  में  ४५

 अगस्त  को  एक  सवाल  पूछा  था  कि  क्या  यह  सही है
 कि  मद्रास  जाने  वाले  मुसाफिरों  को  RERO

 में  मद्रास  जाने  वाली  गाड़ियों  में  fortes  कराने  में  बहुत  मुश्किले  उठानी  पड़ी  थीं  ।  उसका  जवाब

 मझे  मिला  था  कि  इस  साल  मई  में  भीड़  बहुत  ज्यादा  होने  की  वजह  से  मुसाफ़िरों  को  कुछ  मुश्किलें

 उठानी  पड़ीं  ।  इस  सिलसिले  में  tat  यह  कहना  है  कि  मेंने  खुद  वहां  लोगों  को  ३६-३६  घंटे  कतार

 बांधे  खड़ा  देखा  है  ।  यह  हकीकत  है  कि  वह  तीन  तीन  दिन  वहां  खड़े  रहे  सिफ  इसलिए  कि  रिजर्वेशन

 मिल  कौर  मुझे  इन्तहाई  अ्रफसोस  है  कि  जहां  तक  रेलवे  का  ताल्लुक  है  वह  इस  बारे  में  बिलकूल

 नाकाम  है  ।  उन्होंने  किसी  कि  की  सहूलियत  लोगों  को  रिजर्वेशन  के  बारे  में  बहुम  नहीं  पहुंचायी

 है  ।  गोकि  मैँ  साउथ  इंडिया  को  कभी  कभी ही  जाता हं  लेकिन  जब  भी  मं  गया  तो  मुझे  अहसास  हुजरा

 कि  जितनी  गाड़ियां  साउथ  की  तरफ  जाती  हैं  उनमें  एक  तो  बहुत  रश  होता  है  कौर  दूसरे  इन

 गाड़ियों में  खाने  पीने  का  कोई  खास  इन्तिज़ाम  नहीं  होता  ।  हुकूमत  जानती  है  कि  साउथ  को  जाने

 में  चार  पांच  दिन  लगते  हैं  प्रौढ़  हर  साल  मई  के  महीने  में  जब  कि  बच्चों  के  कल  बन्द  होते  हैं  तो

 बहुत  से  लोग  fan  उस  का  फायदा  उठाकर  छुट्टियां  गुजारने  के  लिए  साउथ  जाते  हैं  ।  जब

 हुकूमत  यह  देखती  है  कि  बहुत  से  लोग  fas  एक  डेढ़  महीने  के  लिए  जा  रहे  हैं  तो  हुकूमत  पर  यह
 फर्ज  श्रायद  होता  है  कि  वह  उन  लोगों  चाहे  वह  सरकारी  मुलाजि  :  या  बिजनेसमन  हों

 या  श्राम  टैक्स  पेयर  बाकायदा  रियायत  दे  ।  ऐसा न  हो  जसा  कि  इस  साल  हम्ना  कि  लोगों  को

 एक  एक  fer  ak  एक  एक  रात  टेशन पर  क्य  में  खड़ा  रहना  पड़ा  प्र  फेमिली  मेम्बसं  को

 एक एक  कर  के  टिकट  लेने  जाना  पड़ा  कौर  रेलवे  टेशन  पर  उनको  पानी  पिलाने  का  या  कौर  ही

 झा राम  पहुंचाने  का  कोई  इन्तिज़ाम  नहीं  था  ।  कई  दफा  एसा  ह  कि  एक  अ्रादमी  तमाम  रात

 शौर  तमाम  दिन  वहां  खड़ा  रहा  कौर  सुबह  उसे  टिकट  नहीं  मिला  |

 रेलवे  मंत्री  जगजीवन  रास )  :
 भाप  प्रंग्रेजी  में  वह  हिन्दी  नहीं  समझते  ।

 श्री  श्र०  मु०  तारिक  :
 जहां  तक  समझने  का  ताल्लुक  हमारे  वजीर  कोई  जबान  नहीं

 समझते  चाहे  वह  परंग्रे जी  हो  या  हिन्दी  हो
 ।  इस  सिलसिले में  में  हुकूमत  से  शौर

 ay  वजीर

 श्री  जगजीवन  बाबू  से  यह  तवक्को
 रखूंगा  कि  वह  साउथ  इंडिया  जाने  वाले  लोगों  को  इस  कुसुम

 की  सहूलियत  बहम  पहुंचाएंग े।

 डी
 लक्स  ट्रेन  के  बारे  में  मूझे  यह  कहना  है  कि  जब  यह  ट्रेन  दिल्ली  से  चलती  है  तो  इसमें  सामान

 बुक  कराने  का  कोई  खास
 इंतिजाम  नहीं

 है
 ।

 जब  यह  गाड़ी  मद्रास  पहुंचता है
 तो  वहां  पर  लोगों

 को

 सामान  लेने  में  काफी  लगता  है  जिससे  लोगों  को  परेशानी  होती  इस  सिलसिले  में  में

 यह  कहना  चाहता  हूं  कि  दिल्ली  में  सामान  लेने  में  लोगों  को  सहूलियत  बहम  पहुंचायी  जाए
 जब

 यह  ट्रेन  मद्रास  पहुंच  जाए  तो  ऐसा  इन्तिज़ाम  होना  चाहिए  कि  लोगों  को  सामान  बहुत  जल्दी

 मिल  जाए
 ।

 दूसरी  मेरो  दरखास्त  यह  है  कि  जो  ट्रेनें  साउथ  इंडिया  को  जाती  हैं  उनमें  पानी  के

 स्टोरेज की  काफी  गुंजाइश  होनी  चाहिए  ।  हमने  देखा  है  कि  मद्रास  जितनी  ट्रेनें  जाती  हैं  उनमें

 पानी की  दिक्कत  होती  पीने के  पानी की  दिक्कत  होती है  कौर  बाथरूम में  भी  बहुत कम  पानी

 मिलता  है  जिससे  बदबू  फ  लती  है  भ्र ौर  लोगों  को  काफी  तकलीफ  होती  है  ।
 eed

 arg  घंटे  की  चर
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 सुरक्षित  करने  की  व्यवस्था

 ~ [at
 .  ०

 मु०

 तीसरी  बात  ब्र  यह  कहनी  है  कि  जो  ट्रेनें  मद्रास  की  तरफ  जाती  चाहे  वह  जी०  टी० हो ष

 या  डीलक्स  हो  या  जनता  इन  तीनों  में  जितने  लोग  सफर  करते  हैं  उनके  लिए  डाइनिंग  कार

 में  बठकर  खाने  का  इन्तिज़ाम  नहीं  होता  कौर  लोगों  को  एक  एक  दो  दो  घंटे  क्यू  में  खड़ा  रहना  पड़ता

 है  ।  कौर  मुझ  निहायत  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  खाना  जहां  बनता  है  उसी  के

 साथ  खाना  खाने  की  जगह  है  जो  कि  निहायत  गन्दी  होती  a थाल इ  ने  साफ  नहीं  होते  जितनी

 कि  हमें  जगजीवन  राम  बाबू  से  तवक्को  थी  ।  वह  खूद  काफी  नफासत  पसन्द  हैं  परौ  इसमें  शक  नहीं

 कि  उन्होंने  रेलवे  में  नफासत  लाने  की  कोशिश  की  लेकिन  वह  नफासत  श्राम  लोगों  तक  नहीं  पहुंच

 पायी  हम  उम्मीद  करते  हैं  कि  वह  उस  नफासत  को  झाम  लोगों  तक  पहुंचाने  का  इन्तिज़ाम

 करेंगे ।

 एक  at  बात  मुझे  करनी  है
 ।

 जी०
 टी  ०

 जो  कि  दिल्ली  से  मद्रास  को  १५  यूरिनल

 ३१  मान
 के

 बीच  चलती  है  प्रौर  जो  मद्रास  ate  दिल्ली  के  बीच  १५  जून से  ३१  जूलाई  तक  चलती
 उसके  पेशल  रन  होने  चाहिएं  ।  नगर  जी०  टी०  के  लिए  ऐसा  न  किया  जा  सके  तो  दूसरी

 der  उस  we  में  चलायी  जाएं  ताकि  जो  लोग  मद्रास  से  दफ्तरों  के  लिए  जाना  चाहते  हैं  या

 जो  घट्टिया  गुजारने  के  लिए  मद्रास  जाना  चाहते  हैं  उनको  सहूलियत  हो
 |

 इसके  में  यह  भी  दरखास्त  करूंगा  कि  दिल्ली  नागपुर  एक्सप्रेस  के  साथ

 हैदराबाद  के  लिए  जो  कोच  लगायी  जाती  हैं  उनको  श्रलाहिदा  रखा  जपे  उनके  बदले

 मद्रास  के  लिए  कोचेज़  लगायी  जायें  ताकि  जो  लोग  मद्रास  जाते  हैं  उनको  सहूलियत मिले  ।  उन

 ट्रेंस  के  लिए  श्राप  को  स्पेशल  सर्विस  रन  करने  का  इंतजाम  करना  चाहिए  ताकि  लोगों को  फायदा

 हो  att  उनको  श्रीराम  मिल े।

 अब  इस  में  कोई  लम्बी  बहस  करने  की  THT  नही  है  ।  सिर्फ  एक  इल्तिजा है  कि  इत

 दो  महीनों  में  जब  यहां  के  लोग  छ  ट्रेनों  पर  जाते  हैं  तो  उन्हें  सहूलियत  दी  जाय  कौर  खास  तौर  पर

 जैसे  इस  साल  हुमा  है  कि  लोगों  को  २४-२४  घंटे  क्यू  में  खड़े  होता  पड़ा
 है

 वह  दिक्कत  उनको

 फिर  पेश  निकाये  इस  बारे  में  लोगों  को  कोई  खास  किस्म  की  सहूलियत  दी  जाये  |

 श्री  रिहा
 :

 मैं  इस  मामले में
 श्री

 व् ०  मु०  तारिक
 से  पूरी  तरह  सहमत

 दक्षिण  से  उत्तर  ars  वाले  यात्रियों  को  भी  यहीं  तकलीफें  झेलनी  पड़ती हैं  ।

 सरकार  को  इस  समस्या  की  कौर  ध्यान  देना  चाहिये  |  उत्तर  भारत  को  दक्षिण  भारत  से

 मिलाने  वाले  कुछ  दूसरे  माग॑  भी  हो  चाहिये  |

 fat  to  ब०  विट्ठल  राव  :  दिल्ली  से
 मद्रास  कौर  उसके

 ot  तक
 के

 मागं  पर

 यात्रियों की  भीड़  काफी  बढ़  गई  है
 ।  आवश्यकता इस  बात  की  है

 कि
 इस  माग  पर  कुछ

 द्रोह  एक्सप्रेस

 ट्रेनें  चलाई  जायें
 ।

 लेकिन  मंत्रालय का  कहना  है  कि  इसके  लिये  रेलवे  लाइन  की
 क्षमता  सीमित  है  ।

 जब  वे  ट्रेन  चलाना  शुरू  करना  चाहते
 तो

 क्षमता  बढ़  जाती  है  |

 रेलवे  मन्त्री  जगजीवन
 :

 कुछ  दूसरी  माल
 gat

 et  कर

 दी

 जाती  हैं

 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 सुरक्षित  करने  की  व्यवस्था

 pat
 त०  ब०

 विट्ठल  राव
 :  ट्रेन  हफ्ते में  दो  बार  चलती है  ।  बाकी  ५

 दिन

 नई  एक्सप्रेस  चलाई जा  सकती है  ।  यदि  मद्रास  तक  नहीं  तो  कम  से  कम  हैदराबाद  तक  तो

 एक  एक्सप्रेस  ट्रेन  चलाई  ही  जानी  चाहिये

 माननीय  मंत्री  कई  बार  दे  चुके  पर  अभी  तक  मद्रास  जाने  वाली  ट्रेनों  में

 दूसरे  दर्जे  का  डिब्बा  लगता  है  ।  उसे  कभी तक  बन्द  नहीं  किया  गया  है  |

 ग्रांड  ट्रक  urate  के  दूसरे  दर्जे  के  यात्रियों  को  सोने  को  भी  नहीं  मिल  पाता  ।  दूसरे  दर्जे

 के  डिब्बे  के  स्थान  पर  सोने  का  एक  डिब्बा  लगाया  जाना  चाहिये  |

 माननीय  wat  ने  हमें  बताया  है  कि  पिछने  तीन-चार  साल  में  इस  रेलवे  मार्ग  पर  करीब

 २०  करोड़  रुपये  खं  किये  जा  चके  हैं  ।  वहा  व्यवस्था  की  गई  है  ।  क्या  तब  भी

 लाइन  की  क्षमता  इतनी  नहीं  बढ़ी  कि  एक  भी  शरर  एक्सप्रेस  टन  चलाई  जा  सके  ?

 fot  hae  मद्रास  से  दिल्ली  चलने  वाली  ट्रेन  का  पोज  यान  बीना  या

 किसी  अन्य  स्टेशन  पर  आधी  रात  के  करीब  काट  दिया  जाता  इस  से  को  बड़ी  कठिनाई

 होती  है  ।  उसे  दिल्ली  तक  चलते  दिया  जाये  ।

 दूसरी  कठिनाई  यह  है  कि  भोपाल  के  भोजन  यान  के  कर्मचारियों  को  चलती  गाड़ी  में

 यात्रियों  से  ट्रे  ah  तश्तरियां  इकट्ठी  करनी  पड़ती  हैं  ।  इसके  लिये  हमें  जागते  रहना  पड़ता

 है  ate  साथ  ही  चलती  गाड़ी  मैग्सेसे  seers  भी  हो  जाती  हैं  ।

 नागरे  में  हमें  सुबह  न  तो  प्रगति  चाय  मिल  पाती  है  कौर  न  इडली  ही  ।  जो  मिलती  है  वह

 पता  नहीं  चाय  होती  है  या  काफ़ी  ।  हम  नाश्ता  नहीं  कर  अर  दिल्ली  पहुंचते-पहुंचते  दस

 बज  जाते हैं  ।

 इसकी  जांच  की  जानी  क्योंकि यह  यात्रा  ४८  घन्टे  की  होती  है
 ।

 इस  में  कुछ

 सुधार  किया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  लाचार  :  मुझे  सिफ  एक  बात  कहनी  है  ।  हम  को  पश्चिमी तट  तक  जाने

 के  लिये  मद्रास  होकर  जाना  पड़ता  प्रौर  कभी-कभी  गाड़ी  देर  से  पहुंचने  के  कारण  हमें  मद्रास

 स्टेशन  पर  मंगलौर  मेल  नहीं  मिल  पाती  ।  तब  एक  पूरा  दिन  मद्रास  में  काटना  पड़ता है  ।  इस

 तरह  पूरे  सफर  में  चार  दिन  लग  जाते  हैं  ।  साल  भर  में  पुरा  एक  महीना  मुझे  ट्रेन  में  ही  गुजारना

 पड़ता है  ।

 बम्बई  से  मंगलौर  के  लिये  कोई  दूसरी  लाइन  ही  नहीं  है  ।  मद्रास  से  मंगलौर  तक  की  दूरी

 भी  बहुत है
 ।

 हमें  यहां  से  पूर्वी  तट  पर  मद्रास  कौर  फिर  पूर्वी  तट  से  पश्चिमी  तट  जाना  पड़ता

 है  ।  यदि  कोई  a  हल  नहीं  तो  कम  से  कम  यात्रा  का  समय  तो  कम  किया  ही  जाना  चाहिये  ्

 में  श्री  मु०  तारिक  को
 अनेक  धन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने  हमारी  तकलीफें  सभा

 के

 सामने  रखीं  |

 श्री  तिम्मय्या  (  कोलार--रक्षित--अ्रनुसुचित  :  समय  कम  करने  की  काफी

 गुंजाइश है  ।  मद्रास  जाने  वाली  ट्रेन  मद्रास से  गुडूर  तक  की
 ४८

 मील  दूरी  तीन  घंटे  में  तय

 करती  जबकि  मद्रास  से  खाने  वाली  ट्रेन  उसी  को
 सवा  दो  घंटे  में  तय  कर  लेती  है  ।

 ON  |
 =

 मूल  ग्रहण जी  में
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 सुरक्षित  करने  की  व्यवस्था

 fat  गुलाम  सोहीदीन
 :  ट्रेन  की  तरह  एक  कौर  भी  ट्रेन  हफ्ते  में  दो

 दिन  चलाई  जा  सकती  है  ।  इससे  यात्रियों  की  तकलीफ  कम  हो  जायेंगी  |  ग्रान्ट  तक  एक्सप्रेस

 की  रफ्तार  बढ़ाई  जा  सकती  है  ।  तब  समय  कम  लगेगा  ।

 लेकिन  बीना  से  भोजन  यान  दिल्ली  तक  लाना  ठीक  नहीं  होगा  ।  उससे  अपव्यय होगा  |

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  व०  राम स्वामी )  :  में  विभिन्न  सुझावों  के  लिये  माननीय  सदस्यों

 को  घन्यवाद देता  हूं  ।

 श्री  तारिक  ने  जी०  टी०  एक्सप्रेस  के  बारे  में  बड़ी  शिकायतें  की  खाना  wea  नहीं

 पीने  का  पानी  नहीं  डिब्बे  गन्दे  रहते  हैं  ।

 श्री  wo  म०७  तारिक  :
 मं  ने  यह  सब  नहीं  कहा  ।  में  ने  सिफ  इतना  कहा था  कि  दिल्ली

 से  मद्रास
 जाने

 वाली  ट्रेन पर  पानी  कौर  खाने
 की  व्यवस्था  ठीक  नहीं  ।

 1.) |  सें०  Fo  रामप्यारी  :  श्राप  को  उर्दू  में  इसी  तरह  समझा  था  ।  दक्षिण  भारत  को

 रोजाना  जाने  वाली  ट्रेनें  दो  हैं  :  जी०  टी०  एक्सप्रेस  कौर  जनता  ।  हफ्ते  में  दो  दिन

 ट्रेन  भी  चलती  है  ।

 माननीय  सदस्य  गर्मियों  की
 |  eat  में  दक्षिण  भारत  जाने  वाले  यात्रियों  के  |  ये  सुविधाओं

 की  कमी  की  शिकायत  कर  रहे  थे  ।  इसके  बारे  में  मेँ  उनके  कई  भ्रनुपूरक  प्रश्नों  के  उत्तर  दे  चुका

 हूं  ।  हम  यह  तो  समझ  रहे  थे  कि  उन  दिनों  भीड़  होगी  लेकिन  इसकी  उम्मीद  नहीं  थी  कि  इतनी

 ज्यादा  होगी  ।  पिछले  ay  के  मुकाबले भीड़  ५०  प्रतिशत  अधिक हो  गई थी  ।  सभी  जानते  हैं

 कि  दिल्ली-मद्रास  लाइन  मद्रास-कलकत्ता  लाइन  पर  भीड़  काफी  बढ़  गई  है  ।  इन  गर्मियों

 की  छुट्टियों में  हमने  बार  जी०  टी०  एक्सप्रेस  में  एक  कौर  डिब्बा  जोड़ा  था  ।  तीसरे दर्जे  के

 यात्रियों  के  लिये  पांच  ate  विशेष  ट्रेनें  चलाई  गई  थीं  ।  मद्रास  से  दिल्लो  के  लिये  मई  में  दो

 तौर  जलाई में  भी  विशेष  ट्रेनें  छोड़ी  गई  थीं  ।

 बम्बई  सेक्टर  में  भी
 ७  अप्रैल ग्ौर १५ जून के १५  जून  के  बीच

 ४०
 विशेष  ट्रेनें  चलाई  गई  थीं

 ।  हम  ने

 इस  प्रकार  बम्बई  कोचीन  के  बीच  यात्रा  करने  वालों  के  लिये  सुविधा  हटाने  की  कोशिश  की

 लेकिन  इस  बार  भीड़  उम्मीद  से  कहीं  ज्यादा थी  ।

 माननीय  मित्र  ने  स्थान  सुरक्षण  के  लिये  लगने  वाली  लम्बी-लम्बी कतारों
 का

 जिक्र  किया  है
 ।

 ara aes
 बार  हम  इसकी  कौर  अ्रच्छो  व्यवस्था  करेंगे  प्रौढ़  पहले  से  पूरी  जानकारी  यात्रियों  को  जुटा

 देंगे  ।

 प्रिय
 महोदय  पीठासीन

 श्री  वारियर  ने  कहा  है  कि  भोजन-यान  दिल्ली  तक  जाना  चाहिये  ।  मद्रास  जाते  समय  यदि  कारपेट

 पर  भोजन-यान  ट्रेन  से  काट  दिया  जाय  तो  कोई  आपत्ति  नहीं  क्योंकि  विजयवाड़ा  से  मद्रास

 तक  अच्छा  खाना  मिल  जाता  है  ।  भोपाल से  आगे  दल्ली  तक  भोजन  यान  लाने  में  कठिनाई  यह  है  कि

 हमें  भोपाल
 की  जरूरत  भी  पूरी  करनी  पड़ती  वह  एक  राज्य की

 राजधानी
 है

 ।
 हमें  भोपाल

 के  लिये  एक  शैक्शनल  डिब्बा--भोपाल  से  दिल्ली  तक  के  यात्रियों  के  लिये--गाड़ी  में  जोड़ना  पड़ता

 मूल  अंग्रेजी  में
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 सुरक्षित  करने  की  व्यवस्था

 है  ।  उसके  बाद  इंजन  की  क्षमता  के  भ्रनुसार  भोजन-यान  भी  उस  में  नहीं  जोड़ा  जा  सकता
 |

 इसलिये

 हमें  वहां  भोजन-यान  अलग  कर  देना  पड़ता  है  ।  फिर  रात  में  भोजन-यान  की  इतनी
 जरू

 रत  भी  नहीं

 पड़ती  ।  आ्रागरा  प्रौर  मथुरा  पर  दक्षिण  भारतीय रसोइये  रखे
 गये  हैं  ौर वे

 दक्षिण  भारतीय  खाना

 तैयार  करते  हैं  ।  इडली  कौर  दोसा--सभी  मिल  जाते हैं
 ।

 श्री  वारियर ने  चाय  के  बारे में  भी  शिकयत की  है  कि  पता  ५  नहीं  चलता  कि  वह  चाय  है  या

 काफी  ।  इसमें  चाय  या  काफी  का  माननीय  सदस्य  के  जायके  का  दोष  है  कि  वह  दोनों  में

 फक  नहीं  कर  पात े|

 झ्रागरा  कौर  मथुरा  पर  विभागों  तौर  पर  भोजन  की  व्यवस्था  की  गई  है  उनकी  बिक्री

 दिन-दिन बढ़ती  जा  रही  बनने  उनकी  शिकायतों  का  रजिस्टर  देखा  है  ।  मुझे  तो  एक  भी  शिकायत

 नहीं  मिली  ।  माननीय  सदस्य  स्वयं  जा  कर  देख  सकते  हैं
 ।  जहां भी  विभागीय तौर  पर  भोजन

 की  व्यवस्था होती  म॑  स्वयं  वहां  जलपान  गुह  में  जाकर  शिकायतों  का  रजिस्टर  देखता  हूं  ।  मैं  वहां

 खाना भी  खाता  ह  ।  मुझे  भूख  लग  कराती  है  ।  में  वहां  कुरता  प्रौढ़  धोती  पहन  कर  जाता  साधारण

 जनता  का  भेष  धर  कर  |

 पानी  की  कमी  के  बारे  मुझे  यही  कहना  है  कि  माननीय  सदस्य  शायद  गर्मियों  में  यात्रा  कर

 रहे  होंगे  ।  मद्रास-दिल्ली लाइन ही लाइन  ही  तो  भारतीय  रेलवे  की  सब  से  लम्बी  लाइन  १३६१

 मील  की  ।  वह  देश  के  विभिन्न  भागों  से  गुजरती  जिन  में  से  कुछ  स्थानों  पर  पानी  की  बहुतायत

 तो  कुछ  दूसरे  स्थानों  पर  पानी  की  बड़ी  कमी  है  ।  माननीय  सदस्य  शायद  उन  स्थानों  की  बात  कर

 रहे  जहां  पानी  की  कमी  है  ।  एसे  स्थानों  पर  कभी-कभी  इंजनों  के  लिये  पानी  मिलना  दूभर

 हो  जाता है  ।  पिछले  साल  जोधपुर  में  यही  हालत  थी  ।  हम

 fart  महोदय  :  यह  वाद-विवाद  तो  केवल  दक्षिण  जाने  वाली  ट्रेनों  में  स्थान
 सुरक्षित

 कराने  की  व्यवस्था  के  बारे  में  है  ।  यह  इससे  संगत  नहीं  ।

 fat  जगजीवन  राम  :  लेकिन  उसी  पर  सब  से  कम  चर्चा  हुई  है  ।

 श्रिया  महोदय  :  इस  में  इडली-दोसा  का  तो  कोई  सवाल  ही  नहीं  उठता  |  मुख्य  विषय  तो

 यह  है  कि  जब  भी  लोग  स्थान  सुरक्षित  कराने  जाते  उन
 से  कह  दिया  जाता  है  कि  जगह Ta  रही

 यदि  स्थान  सुरक्षित  करने  वाला  कर्म चारो  आपको  जानता  तो  स्थान  नहीं  लेकिन
 अगर

 वह  आप को  नहीं  जानता  तो  स्थान  मिल  जाता  है  ।  इसे  कैसे  रोका  जायेगा  ?

 लगता  यह
 है  कि

 कुछ  लोग  किसी  तरीके  से  दस  दिन  पहले  श्रपनी  सीट  बुक  करा  लेते  हैं  ।
 टिकट  इंस्पेक्टर  या  सुरक्षण  कर्मचारी  से  अलग  मिलकर  सीट  बुक  करा  ली  जाती है  ।

 श्री  जगजीवन  राम  :
 मैँ

 समझता  हूं  कि  ऐसा  नहीं  होता  ।  न  आपको  इसका  कोई  व्यक्तिगत

 भ्र तु भव  न  मुझे  ।  फिर  भी  cal  बहुत  सी  शिकायतें  जाती  हैं  ।  इसीलिये  मैंने  पिछलें  साल  यह
 व्यवस्था  कराई  थी  कि  रोज़  एक  चाटें  बनाकर  दफ्तर  के  सामने  रखा  जा  है  जिसमें  सभी  सुरक्षित
 स्थानों  का  विवरण  दिया  जाता  है  ।  लोग  उसे  देख  सकते  हैं  ।

 शी
 फोरोज

 गांधी
 ma

 यह  नहीं  किया  जाता  ।

 faa  wast  में



 FARR  दक्षिण  जाने  वाली  रेलगाड़ियों  में  स्थान  ६  १९६०

 सुरक्षित  करने  की  व्यवस्था

 श्री  जगजीवन  राम
 :

 पिछने  वर्ष  मैंने  रेलवे  के  महा  प्रबन्धकों  से  कहा  था  कि  सुरक्षित

 स्थानों  की  सूची  किसी  उच्चाधिकारी  को  देखनी  चाहिये  कौर  सुरक्षण  कराने  वालों  को  जवाबी  काड

 लिखने  चाहियें  कि  उन्होंने  उस  दिन  के  लिये  स्थान  सुरक्षित  कराये  या  नहीं  ।  इसका  असर  हम्ना

 अब  दिल्ली  में  ऐसे  गोलमाल  की  कोई  शिकायत  नहीं  नाती  ।  दुसरे  बड़े  बड़े  बहरों  में  भी  यही

 व्य  संस्था  जारी  करने  बात  सोची  जा  रही  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य  कोई  स्पष्ट  उदाहरण  हमें

 तो  में  उसकी  जांच  कराऊंगा  ।  माननीय  सदस्यों  के  सुझावों  का  स्वागत  करूंगा  |  तब  मैं  श्राप की

 सलह  लूंगा  कि  इसे  रोकने  के  लिये  कौर  दूसरे  कौन  से  उपाय  किये  जायें  |

 श्री  फीरोज  गांधी  :.  क्या  यह  सही  नहीं  है  कि  डिवीजनल  सुप्रिन्टेण्डेप्ट  अपने  इस्तेमाल

 के  लिये  war  से  कु ड  सोचें  रखते  हैं  ?

 महोदय
 :

 वायुयानों  की  रेलों  में  भी  सरकार  के  लिये  कुछ  सीटें  प्लग  रखी  जाती

 हैं  ।  बाकी  को  नोटों  में  गोलमाल  होता  है  झूठे  नाम  भर  दिये  जाते  हैं  ।

 श्र  सें०  वें०  रामत्वामी  :  मानवीय  सदस्यगण  भो  अपनी  यात्रायें  स्थगित  करने  पर  रेलवे

 कार्यालय को  सूचित  नहीं  करते  ।  इससे  भी  कुछ  स्थान  बच  जाते  हैं  ।

 श्री  :  इसके  उदाहरण  दिये  जाने  चाहियें  ।

 न्र ०  राम स्वामी  :  मेरे  पास  स्पष्ट  उदाहरण  हैं  |

 fat  तिम्मय्या
 :

 माननीय  मंत्रिगण  भी  ऐसा  करते  हैं  |

 treat  महोदय  :  माननीय  मंत्रियों  को  इस  ढंग  से  माननीय  सदस्यों  के  आचरण  का  उत्लेख

 नहीं  करना  चाहिये  ।  इसका  जनता  पर  बुरा  असर  पड़ता  माननीय  सदस्यों को  भी  माननीय

 मंत्रियों  के  प्रा चरण  के  बारे  में  इस  ढंग  से  नहीं  कहना  चाहिये  ।  ऐसे  शब्द  भी  नहीं  कद  जा  चाहियें

 कि  चाय  art  काफ़ी  मेंढक  न  कर  पाने  में  माननीय  सदस्य  के  जायके  का  दोष  है  ।

 श्री  फोरोज  गांधी  :  माननीय  मंत्रो  को  इस  वाक्य  पर  खेद  प्रकट  करना  चाहिये  |

 श्री सें०  वें
 ०  राम स्वामी :  माननीय  सदस्य  पर  प्रक्षेप  करने  का  मेरा  कोई  मंशा  नहीं  था  ।

 श्री  वारियर :  यह  बिल्कुल  सही  घटना है  ।  मैं  माननीय  सदस्य  कुमारन
 के  साथ  मद्रास

 से  प्रा  रहा  था  ।  आगरा  स्टेशन  पर  हमें  जो  काफी  दी  कि  वह  न  काफी  लगती  न  चाय  ।

 श्री  कुमारन  ने  ऐसा  कहा  भी  था  ।

 श्री  जगजीवन  राम  :  यह  कब  की  घटना  है  ?

 गयी  वॉरियर  :.  समय  यद  नहीं  रहा  |

 fat  जगजीवन  राम  :  मेंने  इसलिये  पूछा  कि  पहले  वहां  ठेकेदार  की  व्यवस्था  थी  ।  विभागीय

 आधा  पर  भोजन  की  व्यवस्था  तो  कभी  कुछ  दिन  से  शुरू  हुई  है
 |

 म॑  देखूंगा
 कि

 श्री  वहां  तामिल  रसिया  है  या  नहीं  ।  यदि  नहीं
 तो

 मैं
 रखने  की  कोशिका

 करूंगा ।

 मल  अंग्रेजी  में



 १५  १८८२  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  सम्बन्धी  समितियां  ३५६ रे

 प्री  सें०  व्०  रामर  गमी  :  श्री  विट्ठल राव  ने  कुछ  सुझाव दिये  थे  ।  उनका  कहना
 है  कि

 हफ्ते  में  दो  दिन  जब  डी  लक्स  ट्रेन  शुरू  की  जा  सकती  तो  बाकी  पांच  दिन  एक्सप्रैस  ट्रेने  भी

 चलाई जा  सकती  हैं  ।  हमें  इन  सभी  ट्रेनों  का  समायोजन  करना  पड़ता  है  कि  उन  दिनों  कौन  सी

 माल  गाड़ियां  उस  लाइन  पर  चलेंगी  ।  माननीय  सदस्य  ने  कहा
 कि

 जब  गर्मियों  की  छुट्टियों  के
 दिनों

 विशेष  ट्रेनें  चल  सकता  तब  सब  दिन  क्यों  नहीं  चल  सकती
 ।

 कुछ  मालगाड़ियों को  बन्द  करके ही

 हम  विशेष  ट्रेनें  चला  पाते  हैं  ।  रोज  तो  ऐसा  नहीं  हो  सकता
 ।  हमें  लाइन की

 क्षमता  देखकर

 चलना  पड़ता  है  ।  लेकिन  इसका  मतलब  यह  भी  नहीं  कि  हम  जनता  की  श्रावश्यकतायें  पूरी
 करने

 की  कोशिश नहीं  करेंगे  |  स्वस्य  करेंगे
 |

 इस  वर्ष  के  अनुभव  के  झाधार  हम  यात्रियों  को
 अधिक

 से  अधिक  सुविधायें  जुटाने  की  कोशिश  करेंगे  |

 fot  तिम्मय्या
 :  ट्रेन  में  गैर-वातानुकूलित  तीसरा  दर्जा  तो  होता  पर

 वातानुकूलित  पहला  दर्जा  नहीं  ।  इसकी  भी  व्यवस्था  होनी  चाहिये  ।  जिससे  कि  संसद-सदस्य

 उसका  लाभ उठा  सकें  |  तब  मैँ  तीन  दिन  में  मैसूर  पहुंच  सकता  हूं
 ।

 fat  सें०  बें०रामस्वामी :  हम  इस  सुझाव  पर  विचार  करेंगे
 |

 तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  सम्बंधी  समितियां

 महोदय
 :

 मुझे  सभा  में  एक  घोषणा  करनी  है  ।  द्वितीय  योजना  की  तृतीय ||

 पंचवर्षीय योजना  के  सम्बन्ध  में  भी  मैँ  माननीय  सदस्यों  की  चार  समितियां  बना  रहा  हूं  ।  ये  समितियां

 योजना पर  विचार  करेंगी  ।  इनकी  पहली  बैठक  ९  तारीख  को  होगी  ।  कल
 ७

 तारीख  को  माननीय

 सदस्य  मुझे  बता  दें  कि  वे  किस  समिति  में  रहना  ज्यादा  पसंद  करेंगे  जिससे  कि  मैँ
 ८

 को  समितियों  की

 घोषणा कर  सकूं  |  प्रौर €  को  उनकी  बैठक  हो  सके  |

 चार  समितियों  के  विषय  इस  प्रकार  हैं  ।  समिति  संसाधन  कौर  प्रावधान  ;  समिति

 विद्युत  तथा  परिवहन  ;  समिति  ‘T—afy  तथा  ग्रामीण  भ्रम-व्यवस्था  ;

 समिति  घ'-सामाजिक  सेवायें  प्राविधिक  जन  शक्ति  तथा  वैज्ञानिक  अनुसंधान  ।  यदि  समिति

 घਂ
 के  लिये  बहुत  ज्यादा  सदस्यों  के  नाम  तो  मैँ  उसे  दो  भागों  में  बांट  दूंगा  ।

 सभी  समितियों की  बैठकें  अलग-अलग  तिथियों  में  होंगी  ।  इसलिये  माननीय  सदस्य  उनमें

 शामिल हो  सकेंगे  ।  सभी  के  नाम  श्री  जाने  के  मैं  सभापति  नियुक्त  कर  दूंगा
 ।  समितियों

 की  कार्यवाही  संसद्  के  पुस्तकालय  में  रख  दी  जायेगी  |  समियिं  काय वाह  का  सारांश  बाद  में  सभा

 को  भेज  देंगी
 ।

 उनका  ब्यौरा  बुलेटिन  में  प्रकाशित  होगा  ।  आशा  है  कि  प्रतीक  से  अधिक  सदस्य

 इसमें  रुचि  लेंगे  |

 इसके  लोक-सभा  ७  LEG 0/LE  १८६८२  के  ग्यारह

 बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 fat  अंग्रेजी में

 1115  (Ai)



 दैनिक  सं  त  पिता

 ६  Rego

 |  |
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 स्वीकृत  हुआ  |  खण्डवार  चर्चा  के  बाद  विधेयक  पारित  किया  गया  ।

 (२)  वाणिज्य
 तथा  उद्योग  उपमंत्री

 adler  चन्द्र  )  ने  प्रस्ताव  प्रस्तुत
 किया  कि  सीमा  शुल्क  तथा  उपकर  इकाइयों  में  परिवर्तन )

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये
 ।
 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।  खंडवार

 चर्चा  के  ava  विधेयक  पारित  किया  गया  ।

 (३)  वित्तमंत्री  मोरारजी  ने  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  कि  बैंकिंग

 समवाय  संशोधन  विधायक
 पर  विचार  किया  जाये  |  प्रस्ताव

 स्वीकृत  |  खण्डवार  चर्चा  के  ्  विधेयक  संशोधित  रूप  में

 पारित  किया  गया  |

 विधि  यक--विचाराधीन  ३५५  ३--५६

 दिक्षा  मंत्री  का ०  ला०  श्रीमाली )  a  किय  fi  चिल
 प्राथमिक  दिक्षा  विधेयक  पर  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में  विचार

 किया  जाये  ।  चर्चा  समाप्त  नहीं  हुई  ।

 घण्टे  की  चर्चा  RAXG—*FR

 श्री  ०  म०  तारिक  ने  दक्षिण  जाने  वाली  रेलगाड़ियों  में  स्थान  सुरक्षित  करने

 की  व्यवस्था  के  बारे में  तारांकित  प्रदान  संख्या  १६३  के  ५

 १९६०  को  दिये  गये  उत्तर  से  उत्पन्न  होने  वाली  बातों पर  ara  घंटे

 की  चर्चा  उठाई  |

 रेलवे  उपमंत्री  सें०  व०  ने  वाद-विवाद  का  उत्तर  दिया  |

 तृतीय  पंचवर्षीय योजना  '  सम्बन्धी  समितियों के  बारे  में  घोषणा  दे५६ ३

 अध्यक्ष  महोदय  ने  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  पर  विचार  करने  के  लिये

 पांच  समितियां  बनाये  जाने  की  घोषणा  की  ।

 ७  ge  Ro/RS  १८८२  के  लिये  कार्यावलि

 दिल्ली  प्राथमिक  दिक्षा  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में  अग्रेतर

 विचार  शौर  उस  का  पारित  किया  जाना  att  उड़ीसा  में  बाढ़  के

 बारे  में  प्रस्ताव पर  विचार  ।

 GMGIPND—LS  (Ai)


